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अनुवादक के दो शब्द 


राजनीति-शासत्र के महान परिडत हैरोल्ड जे० लास्की के विश्व- 
विख्यात अन्थ “[7(#007 ०30४ ६0 ?0०7४४८४”?? का अनुवाद 
करना सरल कार्य नहीं है। फिर भी, राजनीति का एक साधारण 
विद्यार्थी होने के नाते, लास्की के प्रति अपनी वर्षों की श्रद्धा के कारण 
तथा सेणट्रल बुक डिपो के श्री एम० एल० भार्गव के आग्रह से मैंने 
यह कार्य-भार उठाया था। ईश्वर जाने, मैं इसमें कितना सफल 
हुआ | चेष्टो तो की है कि अनुवाद सच्चा, सरल और स्पष्ट हो। हिन्दी 
में अ्रभी राजनीतिक शब्दावली निश्चित न होने के कारण मैंने अपने 
शब्द भी गढ़ें हैं। आशा है वे उपयुक्त सममे जावेंगे | ? 
यह अ्रनुवाद मूल अथ के सन्‌ १६३६ के छुठे स'स्करण से है| 
अतः द्वितीय युद्ध के पूव की कुछ बातें तथा दृष्टिकोण इसमें वत्त मान 
हैं। मेंने चेष्ठ की है कि इसमें लिखी पुरानी बातें--जैसे राष्ट्र परिषद्‌ 
या मुसोलिनी के इटली के बर्णंन को स्पष्ट कर दू--आधुनिक व्याख्या 
में मिला दू । 
जालिया देवी, काशी , | 
२४-६-५० ॥ परिपूर्णा नन्‍्द वर्म्मा 
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त्थम अध्याय 


राज्य क्या है 


आधुनिक संसार में हरेक नागरिक किसी न किसी राज्य की प्रजा 
है | उसे कानूनन उस राज्य की आज्ञा का पालन करना होगा । 
उसके जीवन की गति ही राज्य द्वारा निर्दिष्ट विधि के अनुसार 
निश्चित होती है। इसी निर्दिष्ट विधि को नियम या क्ानन कहते हैं। 
राज्य की सत्ता हती से प्रकट होती है कि वह अपनी सीमा के भीतर 
रहने वालो से अपने नियमो का पालन कराने की शक्ति रखता है। 
यों तो हरेक संस्था या संगठन के नियम होते हैं, जिनका पात्नन हरेक 
सदस्य को करना पड़ता है। पर अपनी इच्छांनुयार वह इनका 
सदस्य घना है और जब चाहे, सदस्यता छोड़कर उनके नियमों के 
बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके विपरीत, ज्यों ही वह किसी राज्य में 
रहने लगा, उसे उसकी आजा के पालन के सिवा कोई चारा न 
रहेगा | अन्य सभी सस्थाओं या संगठनों की तुलना में व्यक्ति के ऊपर 
राज्य का अधिकार-क्रानूनन कहीं अधिक होता है। तात्पर्य यह है कि 
आश्चुनिक सामाजिक रचना का सिरमौर राज्य है| समाज के हरप्रकार 
के समुदायों पर हसका प्रभुत्व और अधिकार रहता हैं और ऐसा 
अधिकार रखना ही राज्य की विशेषता बतलाता है। 

अतः स्पष्ट है कि मानव चरित्र को निमंत्रण में रखने के लिये एक 
भरणाली बन ग्ग्मी है ओर उसी प्रणाली का नाम राज्य है। राज्य के 
स्वरूप को जितनी भी छानत्रीन कीजिये, यही प्रकट होगा कि यह एक 
अणाली मात्र है जिसके द्वारा मानव जीवन को नियंत्रण में रखने 
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के लिये आचार-व्यवह्वर के कुछ सिद्धान्त लागू कर दिये जाते हैं | 
राज्य आजा देता है कि चोरी मत करो यह आज्ञा न मानने पर राज्य 
दंड देगा । वह आवश्यक करतंब्यों की हिदायत देता है और उन्हें 
मनवाने के लिये शक्ति का उपयोग करता है। राज्य के ही दृष्टिकोण* 
उसे ऐसा अनुशासन करने का स्वतः सिद्ध अधिकार है। ये हिदायतें 
या निर्देश उचित, अच्छे या बुद्धिमतापू्ण हो या न हो पर राज्य के 
निर्देश हैं इसलिये वैध है, जायज हैं। आदमी किस परिस्थिति में कैसे 
काम करे, इसका अन्तिम निर्णय राज्य ही कर सकता है | इस निण य 
की क्राननी सूरत को ही राज्य द्वारा निर्दिष्ट “आवश्यक कतेंव्य?? 
कहते हैं । 
ये जायज “आवश्यक कर्तव्य” आप से आप न तो बनते हैं या 
समुदाय इनकी रचना करता है और लागू करता है। आज के राज्यों 
'की परीक्षा कीजिये तो सवंत्र यहीं दृश्य देख पड़ेगा कि राज्य की 
निर्धारित सीमा के भीतर मुट्ठी भर आदमियों का हुक्म शेष जनसमूह 
मान रहा है। यह भी पता चलेगा कि इन थोड़ें से आदमियों द्वारा 
'बनाये कायदे, चाहे वे ओ्रें-त्रिटेन में नरेश-सहित-पालमिंन्ट” में बनने 
के कारण सर्व-योग्य ही कइलायेँ या संयुक्त राज्यं अमेरिका में बने हो, 
किन्तु, इन सभी क्रायदों का विषय ओर अधिकार-क्षेत्र सीमित रहता 
है। पर, इनका लेशमात्र भी उलंघन होने पर, वे 'मुटठी भर आदमी 
“राज्य की समूची 'शक्ति का उपयोग कर अपने अधिकार को प्रतिपादित 
कर सकते हैं। संक्षेप में, हरेक राज्य एक मुल्की गरोह या देशीय 
समुदाय है। इसके दों अंग होते हैं एक सरकार और दूसरी अजा#: 
राज्य में व्यक्तियों का एक समूह होता हैं जो उन' जायज़ “आवश्यक 
कर्तव्यों? को लागू कराता है जिन पर राज्य क्ायम रहता है | यह समूह 
ही सेसकार कहलाता है। देशीय समुदाय के अन्तर्गत केवल इसी समूह 
को अपने आदेशों "के पालन के लिंये शक्ति उप्योंग करने 'का 
अधिकार है | 
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ध्यान रहे कि इरेक राज्य में एक ऐसा “संकल्प”? होता है जो 
अन्य सभी संकल्पों के ऊपर कानूनी प्राधान्य रखता है। इसी के द्वारा 
राज्य अपने मुख्य निश्चय को प्राप्त करता है | पारिभाषिक शब्दो में, 
इसे प्रभु-संकल्प कहते हैं। कोई अन्य सकल्प या इ5छा इन पर हुक्म 
नहीं चत्मला सकती | अन्ततः यह अपने अधिकार से प्रथक नहीं हो 
सकती | उदाहरण के लिये, ग्रेट-ब्रिटेन में “पार्लामेंन्द सहित नरेश”? 
का संकल्प ऐसा ही प्रभु-संकल्प है । अपने देश की सीमा के भीतर, वह 
जो कुछ निर्यंय करेगी, वद्द उस राज्य के भीतर रहने वालो पर बाध्य 
होगा | वे उसके निर्णय को अनैतिक या बुद्धि-रहित मन सकते है, 
फिर भी क्ानूनन उसे मानने के लिये मजबूर हैं। कोई ब्रिटिश-प्रजा 
जिस गिरजा मंदिर (सम्प्रदाय) से संबंध रखता है, उससे मतभेद हो 
जाने के कारण उसे छोड़ सकता है। सम्प्रदाय या गिजां अपने 
निर्णयों को मानने के लिये मजबूर नहीं कर सकता है। किन्तु, वही 
ब्रिटिश-प्रजा यदि अपने सरकार के आय-कर संबंधी नियमों कोन भी 
पसंद करे, पर क़ानूनन उन्हें मानने के लिये . विवश है। यदि 
उसने इन नियमों के प्रभाव को मानना अस्वीकार कर दिया तो उसे 
अनिवायतः मनाया जावेगा और किसी न किसी रूप में इसका परिणाम 
'भोगना होगा । 
अत: यह भी कह सकते हैं कि राज्य उन व्यक्तियों का समुदाय है 
जिन्हें यदि आवश्यक हुआ तो मजबूरन, जीवन की एक निश्चित 
प्रणाली के आधीन कर लिया गया है। उस समाज में इरेक झाचरण 
उस प्रणाली के अनुकूल होना चाहिये | समाज कीं इस प्रणाली या 
स्वरूप को निर्धारित करने व,ले क्रायदों को ही राज्य का क़ानून या 
निग्रम कहते है। अतः तक से यह भी स्पष्ट है कि अपनी प्रारम्मिकता 
के कारण ही, यानी राज्य के स्वरूप को निर्धारित करने वाले प्ररम्मिक 
मियम होने के कारण ही ये सब नियमो के ऊपर है, सभी क्वायदे क्रानून 
के स्वामी या प्रभु हैं | इस समाज में इन नियमों को बनाने-ओर लागू 
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करने वाले व्यक्तियों को “सरकार” कद्दा जाता है और इन नियमों 
का वह अंश जो यह तय करता है कि (१) इन क्ायदों को कैसे 
बनाया जाय । (२) किस तरह इनमें परिवत्त न किया जाय और 
(३) इन्हें कौन बनाये, वही राज्य का शासन-विधान कहलाता है। 
ऊपर राज्य की शुद्ध वैधानिक व्याख्या द्वी की गयो है| बिना यह 
बतलाये हुए कि कैसे वर्तमान प्रणाली का विकास हुआ | इससे क्या 
लाभ होता है, उसके कार्य के साथ क्या गुणदोष मिले हैं, हमने 
केवल यही वर्णन किया है किस प्रकार आधुनिक समुदाय में सामाजिक 
संबंधों का नियत्रीकरण किया गया है। 
पर स्पष्ट है कि जो नहीं बतलाया गया है, उसे जानना बहुत 
ज़रूरीहै । आज के राज्य की रुप रेखा अपने उस इतिहास का परिणाम 
है जिस मार्ग से वह विकासित हुआ है। बिना उस इतिहास के जाने राज्य 
नहीं समर में आवेगा । किसी राज्य की शक्ति का थून्य में उपयोग नहीं 
होता है | निश्चित उद्देश्य की श्राप्ति के लिये इनका उपयोग होता है। 
किस समय जिसके द्वाथ में. राज्य की शक्ति का उपयोग करने का जायज 
अधिकार होता है | वह जिन उद्देश्यों को लाभदायक सण्मता है, उन्हें 
भ्राप्त करने के लिये राज्य के कायदे कानून में अन्तर करता रहता है। 
इस भ्रकार के बने राज़्य में क्या गुण है ओर वया खतरा, इसका निणुय 
हस तभी कर सकेंगे जब हम उसके उद्द श्यों आर उनकी पूर्ति के लिये 
किये गये उपायों के औचित्य आदि के संबंध में अपना विचार निश्चित 
कर ले। * ४: है पु ! 
राज्य के इतिहासे को बतलाने का मैं यहाँ उपक्रम नहीं करू गा | ग्रहों 
- घर केवल इतना-ही जोर देना क्राफी होगा कि ऐतिहासिक धटनाओं को 
एके लम्बी-शुखला के परिस्याम स्वरुप राज्य को “सव-प्रशु संस्था का 
रुप आप्ठ' हुआ है । इनमें ,सबसे भहत््वपूण घटना योरपीय इतिहास 
के खतदवी' सदी 'के.अन्त:के सुधार युग की है जब एक ऐसे संगठन 
>की आवश्यकता अतीत हुई जिसे अधिकार का पूरा दावा हों और जिम्तके 
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द्वारा अन्तिस निशुय प्राप्त किये जा सके | अन्य सभी तत्कालीन संस्थाओं 
के ऊपर राज्य को ग्राधान्य इसलिये हुआ कि उसके समान व्यवस्था 
तथा शान्ति स्थापित करने का दावा और कोई नहीं कर सकता था। 
धामिक विश्वासो की अनेकता द्वारा उत्पन्न अराजकता केवल सघर्ष 
ही पैदा कर रही थी। आर्थिक संगठग बिलकुल स्थानीय, संकुचित 
क्षेत्रों में तथा इतने छोटे थे कि वे काई आम नियम या व्यवस्था नहीं 
बना या पैदा कर सकते थे | इनके बीच में से राज्य ही एकमात्र ऐसी 
संस्था के रुप में प्रकट हुआ जो ऐसे कानूनन “श्रावश्यक क॒र्तंब्यो?? का 
फरमान जारी कर सकता था जिसका जनसमूह आदर कस्ते । वह जीवन 
को इसलिये व्यवस्थित कर सका कि बिना उसके हुक्म के, जीव व्यव- 
स्थित हो दी' नहीं सकता था। राज्य की प्रतिस्पद्धा अन्य संस्थायें भी थी 
जोर कम मेहनत नहीं कर रही थी कि लोगों को अपना अ्नुवर्ती बना 
राज्य इन सब पर विजयी इस लिये हुआ कि मनुष्य को अपने संकल्प के 
आधीन कर लेने की झ्रथवा अपनी इच्छा उस पर लागू कर देने की 
उसमें स्वाभाविक तथा अन्तनिदित योग्यता थीं। अन्य संगठनों में इस 
योग्यता का अभात्र था। 

प्रश्न है , राज्य अपना संकल्प लागू करने में क्‍यों समथ्थ हुआ। 
यह समसने के लिये उसकी शुद्ध कानूनी रचना का विचार छोड़कर 
दाशंनिक समीक्षा करनी होगी। यहाँ स्पष्टतः दो भिन्न दृष्टिकोण से विचार 
है। करना होगा | यह ससमाना होगा कि सधारणुतः राज्य का क्या काम 
समय समय पर उसके द्वारा जारी किये गये अनुशासनों की कैसे मीमासा 
की जाये। ये कानूनी हिंदायतें साधारणतोर पर कैसी हों, यह समभने 
के लिये हमको एक अरधार या माप दन्ड खोजना होगा । किसी राज्य के 
स्वभाष को एक शब्द में ही कैसे जान लिया जाता है । जैसे उदाहरण र्थ 
“फ्रांत का प्राचीन शासन ।” इस किस प्रकार इस फेंसले पर पहुँचते है 
कि प्राचीन, शासन के समय का फ्रेंच राज्य उस काम को' पूरा करने 
अगयोग्य था जिसके लिये वास्तत्र में राज्य को सत्ता है । 
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राज्य से जिन कतंव्यो को पूरा करने की माँग की जाती है उन्हें 
निभाने की उसमें जो क्षमता है, उसी को उसका अधिकार कहते हैं । 
उदाहरण के लिये उसकी प्रजा यह इच्छा करती है कि उसके जान 
ओर माल की हिफाजत हों। तब राज्य इस इच्छा को पूरी करने के 
लिये अपने कानूनी अनुशासन जारी करता है। उसकी प्रजा अपने 
डग से ईश्वर की पूजा करना चाहती है, वह यह नहीं चाहती कि किसी 
विशेष प्रकार के धांमिक विचारों के बारे मे कोई रुकाबटठ ही यदि इस 
मांग का विरोध नहीं होता तो राज्य धामिक सहिष्णुता को कानून”? 
आवश्यक कतंव्य” बना देता है। फ्रांस की राज्य क्रांति केवल इसलिये 
हुई कि वहाँ की प्राचीन शासन व्यवस्था में जो-बेध आदेश थे, उमके 
कारण राज्य के सदस्य जो मांग पेश करते थे, उनको पूरा करना 
असंभव था । 


इस प्रकार प्रजा की मांग के द्वारा ही कानूनी अनुशासन तैयार 
होते हैं। राजनीतिक शक्ति के केन्द्र को अपनी इच्छाओं से जो प्रभावित 
कर सकते है उन्हीं की इच्छा अथवा कामना के अनुसार यह आवश्यक 
कर्तव्य या अनुशासन बनते हैं | इन इच्छाओं की पूरी करने की चेष्टा 
में ही उस राज्य के नियम अथवा कानन बनते हैं। और इनका गुण 
उन इच्छाश्रों की पूर्ति की मात्रा पर निर्मेर करेगा | राज्य के सामने 
उसके सदस्यों के समूह की प्रतिइन्दी इच्छाओं का ढेर रहता है । 
उनमें से कुछ को चुनकर वह “आवश्यक कतंव्यों का कानूनी जामा 
पहना देता है | कौनसी इच्छा मानीं जाय, इसका सिद्धान्त एक ही ढंग 
से तय नहीं होता काल तथा स्थान के अनुसार इसकी निश्चय होता 
रहता है| पश्चिमी सरम्यता में हम किसी ऐसे राज्य की कल्पना भी' 
नहीं कर सकते जो राष्ट्रीय शिक्षा की प्रणाली चलाने के लिये अपसे 
सदस्यों से कर न वसूल करता हो | फिर भी हम देखते हैं कि डेढुंसी 
बर्ष पहले यह विचार कल्पना के परे था कि कोई राज्य ऐसे काम में 
धन देने के लिये अपने सदस्यों को मजबूर करे | पहले जो मांग प्रभावशुन्य 
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थी, समय पाकर अब उसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसा क्‍यों है ? 
प्रकट है कि जिनके हाथ में राज्य का अधिकार है उन्होंने इसे आवश्यक 
बुद्धितता पूण या उचित समझा कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली मांग को 
स्वीकार कर ले | किन्तु हमें यह भी पता लगाना है कि क्रिस समय 
अथवा स्थान पर ऐसी मांगे किस प्रकार प्रभावशात्रिनी हो जाती हैं। 

स्पष्टतः इसका उत्तर यह नहीं हो सकता कि मांग उचित थी, प्राय३ 
राज्य ऐसी भमांगो को हुकरा देता हैं जो वाजिब होती है और ऐश़ी 
मांगें स्वीकार कर लेता है जो देखने में कभी भी वाजिब नहीं कही जा 
सकती । पूरी की हुईं मांग की तह मे बुद्धभानी का होना जारूरी नहीं 
है क्यो की राजपटु लोग हमेशा बुदच्धमानी से काम नहीं किया करते | 

आवश्यकता ज्यादा स्पष्ट कारण मालूम होती है। लेकिन, तब इसारे 
लिये यह जानना जरूरी हो जाता है कि किसी खास काल गा स्थान पर 

राज्य किसी एक मांग को जारूरी क्यो समझता है और दूसरी को नहीं ! 
निश्संदेह, जिस नीयत से राजपटु लोग ऐसे अवसरों पर काम 

करते हैं, वह इतनी उलमो हुई होती है कि आसानी से नहीं सममकाई, 
जा सकती. बहुत से कारणों से ऐसा होता हे-इसका एक कोई कारण 

नहीं है, फिर भी, साधारण तौर पर यह मान लेना चाहिये कि किसी 

एक राज्य को अपने आधीन समाज में प्रचलित आथिक व्यवस्था 

को चलाना पड़ता है, इर अकार के समाज में आर्थिक शक्ति पर 

अधिकार या नियंत्रण के लिये संघष्र होता है। इसलिये कि जिनके 
हाथ में शक्ति हे, बे उस शक्ति के अनुसार अपनी मांगें पूरी कराने 
चलते हैं। ऐसी दशा मैं, इन ज्रांगों को बैध अथवा जायज्ञ बनाने 
वाली विधि ही क़ानून है। जिस समय या स्थान पर आर्थिक शक्ति 
जिस प्रकार बटी हुईं होगी, उसी प्रकार उस समय तथा स्थान पर 
कानूनी अरदेश अथवा आवश्यक कर्त॑ब्य लागू किये जायेंगे। ऐसी 
परिस्थितियों में राज्य, अधिक व्यवस्था पर जिनका अधिकार होता है 
उन्हीं की मांगी को व्यक्त करता है। क्रानूनी व्यवस्था के परदे की 
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ओट में शक्तिशाली आधिक स्वार्थ राजनीतिक अधिकार का लाभ 
उठाते हैं | राज्य, जेसा कि उसका काम करने का ढंग है, जान बूक- 
कर स्वसाधारण के प्रति न्‍्याय॑ या कल्याण की खोज' नहीं करता 
बल्कि व्यापक रुप में समाज के शक्तिशाली वर्ग के स्वार्थों का 
प्रतिपादन करता है | 


ऊपर लिखी बात से हमारा जो तात्पर्य है और हम जो समक्काना 
चाहते हैं उससे अधिक अर्थ निकालने की अ्रसावधानी हमें नहीं 
करनी चाहिये | हमने केवल राज्य की आम सूरत या गुण बतलाया 
है | उसके कामों के विस्तार को नहीं समझाया गया है। आमतौर 
से तक यह किया गया है कि जिसके पास सम्पति होती है, उन्हीं को 
विशेष।धिकार भाप्त होते हैं ओर जिन्हें कोई सम्पति नहीं होती वे 
इनसे बंचित रहते हैं। इसी से यह भी मालूम होता है कि किसी 
समाज में मिल्कियत का यह: पल्तड़ा जिस प्रकार बदलता है उसी 
उसी प्रकार नये सतठुलन को प्राप्त करने के लिये राज्य के कार्य का 
भी पलड़ा बदलता रहेगा | यह सही है कि इस श्रकार का परिवर्तन 
शायद ही कभी तुरन्त होता है ओर पूरी तौर से तो कभी भी नहीं 
होता + ऐतिहासिक गतिविधि में समय की ऐसी ठेस लगती रहती है 
कि हरप्रकार के परिवर्तन आंशिक होते हैं। ऐसे बहुत कम वर्ग होंगे 
जो अधिकार पाकर चरभ-सीमा तक उसका उपयोग करें| नये 
संतुलन के प्रति अपने विरोधियों की स्वीकृति उन्हें खरीदनी पड़ती है । 
अधिकार पाने के बाद ऐस[ अवसर कम न होगा जब क्ि.वे यह न 
महसूस कर कि उन्हें. असली संतोष तभी मिलेगा जब कि अपने से" 
अंत्म लोगों को भी मिला लिया जाय | अपने विरोधी के अधिकार 
के समय अपने अत्तग रखे जाने के कष्ट का वे अनुभव कर चुके 
होते हैं इसीलिये नये सतुलन में उन्हें सबकी रज़ामंदी उचित मालूम 
पड़ती है। “किन्तु किसी राज्य के कानूनों का अध्ययन करने पर 
हरेक की मालूम हो जायगा कि राज्य के नाम पर काम करने वाले 
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वर्ग की माँगों का ही उनसे समबन्ध है। इंगलैन्ड में व्यवसाय सघ 
के क्वानून का इतिहास, अमेरिका में साकेदारी की स्वतंत्रत।"का 
क़ानून, जर्मनी के पुराने राज्य अश्न का कृषि संबंधी क्रानन-इन 
सबके उदाहरण से यही मालूम होता है कि आशिक व्यवस्था पर 
जिस वर्ग का अधिकार था, उसने अपने हितों की रक्षा के लिये 
राज्य से वेसा क्रानूनी अनुशासन जारी हक द्या | 

हम यह बिल्कुल नहीं कहते कि शासक वर्ग में न्याय तथा 
उच्चित रुप से काम करने की इच्छा नहीं हाती | किन्तु, मिन्‍न प्रकार 
से रहने वाले' आदमी की विचारधारा भी मिन्‍न होती है। इसीलिये 
जब कोई वर्ग, समुदाय के हित में आवश्यक क्वानूनी कर्च॑ब्यों के 
निर्धारित करने की समस्या पर विचार करता है तो उसके मन के 
भीतर जो अर्छू-सचेत बिचार बैठा रहता है, वास्तव में उसी के 
अनुकुल वह न्याय तथा अच्छाई बुराई के सबंध में निश्चय कर 
पाता है। अमीर आदमी सुख को खरीदने में सम्पति की शरक्तिः 
का पूरा अन्दाज़ कभी नहीं लगा पाता। धार्मिक व्यक्ति नैतिकता 
के ऊपर धार्मिक विश्वास के प्रभाव का आवश्यकता से अधिक 
अनुमान करते हैं। पढ़ें लिखे आदमी पाौडित्य और बुद्धिता का 
ज़रूरत से जुयादा सम्बन्ध समझ लेते हैं। हमारे अनुभव हमकोः 
बंदी बना लेते हैं और चुंकि हमारे अनुभवों का मुख्य भाग रोटी 
चलाने के प्रयत्नों से प्राप्त होता है, इसलिये जिस प्रकार हम अपनी' 
जीविका चलाते हैं उसी के द्वारा उचित श्रौर अनुचित के सम्बंध 
में हमारे पक्के विचार बन जाते हैं। जान ब्राइट ऐसा पडित भी 
फैक्ट्री क्रानून के महत्व को इसलिये कभी न समझ सका कि स्वर्य 
मालिक होने के कारण उसके जीवन के तीब्र अनुभव उनके ऑविप- 
सैत थे, लार्ड शाफ़टस बेरी ऐसा जमींदार जो कल कारखाने-सम्बंधीः 
क़ानून के मौलिक न्याय को आसानी से समझ गया, यह कभी न 
समझ सका कि खेतिहर मज़दूरो की दशा को सुधारने के लिये भा 
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कुंछु करना चाहिए । अमेरिकन राज्यों के संघ के कई राज्यों मे ग़रुलामों 
के मौलिक पूरी सच्चाई के साथ यह विश्वास करते थे कि गुलामी 
प्रथा गुलामों के ही हित में है । 

कभी यह भो कहा जाता है कि यह बात उसी समुदाय के थिये 
लागू हो सकती है जहाँ शासन का अधिकार कुछ सत्ताधारियों के 
हाथ में होता है जैसे इंगलैड में, जहाँ मताधिकारी मध्यम श्रेणी के 
लोगों के हाथ में है और इसी लिये उस्ती के अनुरुष स्वभावतः कानून 
बनते है | किन्तु, जिस राज्य में प्रजातंत्र, है ओर व्यापक मताधिकार 
है तथा राज्य के द्किम जनसमुदाय द्वारा चुने जाते है वहाँ यह 
सिद्धान्त लागू नहीं होता कि सम्पत्ति कौ शक्ति के अनुसार ही राज्य 
का रूप बनता है। ॥॒ 

देखने में यह दलील जितनी ठोस मांलूम होती है, वैसी नहीं है। 
यह सह्दी है कि आमतौर पर अज्ञातंत्रीय राज्य सत्ताधारी राज्य की 
तुलना में, जनसमूह के प्रति अधिक उदार होगा। उनीसवीं और 
बीसवीं शताब्दि के इंगलैड के काननों में अन्तर इसे साबित करता 
है । पर यह अन्तर इस विषय के मूल को नहीं स्पष्ट करते, शक्ति के 
उपयोग की आदत उसे शक्ति को रखने की चेतना पर निर्भर करती है 
ओर यह आदत उसके संगठन में और ठुरत उपयोग में लाने की 
योग्यता से पैदा होती है। प्रजातत्रीय राज्य में; जहाँ आर्थिक शक्ति 
में बड़ी समानत्त छोती है, गरीबों में यह खासियत पाई जाती है कि 
उनमें इसी आदत की कमी होती है | वे यह जानते ही नहीं कि उनमें 
कया शक्ति है| थे यह शायद हीं समृमते हैं कि अपने हितों का 
संगठन करके वे क्‍या कर सकते हैं। अपने शासकों के पास उनकी 
सीधे पहुंच नहीं होती । प्रजातंत्रीय राज्य में मजदूर वर्ग अगर कोई 
काम करे तो निश्चित लाभ के अनुपात में उसकी आर्थिक सुरक्षा के 
के लिये खतरा हीः ज्यादा. रहता है, अपनी मांगों की पूर्ति के लिये उन्हें 
साधन का आय: अभाव दी रहता है | बिस्‍ले ही सीख पाते हैं कि 
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कैसे मांगें बनायी जांय ओर फिर उनके लिये लड़ा जाय। दूसरों पर 
हुक्म चलाने की आदत से जो आत्मविश्वास पैदा होता हदै। 
उसका उन्हें अ्रनुभव नहीं होता | सदा से दूसरो का हुक्म मानते चले 
आने से उनके प्रति हीनता का भाव पैदा हो जाता है। जिन आधारों 
'पर, परम्परा से, समाज की रचना हुई है उनके अनिवार्य प्रभाव से 
उत्पन्न सामाजिक संगठनों में वे उलमन ही पैदा कर देते हैं। 
सावजनिक मताधिकार की भित्ती पर रचे हुए राज्य से यद्द आशा 
करने का पूर कारण है कि अन्य किसी दूसरे प्रकार के राज्य की तुलना 
में, ऐसा राज्य ज़नसमूद के साथ अधिक रियायतें करेगा। पर ऐसे 
कोई ऐतिहासिक कारण नहीं प्रतीत होता कि यह मान ही लिया जाय 
कि ऐसा राज्य अ्रसमान झाथिक सामाजिक रचना से उत्पन सामाजिक 
'परिणाम को जड़ से बदलक्ल सकेगा | । 


निष्कर्ष यह निकला कि किसी राज्य के समाज में जिस ढंग से 
अधिक अधिकार वितरित होगा, उसी के अनुसार उससे जैसी माग 
की जायगी, वैसा ही वहाँ कानून बनेगा, वैसा ही फरमान-जारी द्ोगा। 
इस मोटी ही बात का मतक्षब हुआ कि जिस राज्य में आधिक बटवारा 
जितना अधिक समान होगा वहाँ राज्य के कानूनी आदेश उतने 
अधिक जन साधारण के लिये द्वितकर होगे। साफ जाहिर है कि 
आपथिक बटवारा जितना अ्रधिक समान होगा, उतनी अधिक समानता 
क्रियाशील मांगों में होगी | उस समय राज्य का संकल्प किसी एक वर्ग 
के लिये पत्षपातपूर्ण नहीं होगा । यदि राज्य मांगों को पूरा करने'वाली 
संस्था है तो उसके शासन में जनता के अधिकारों में जितनी समानता 
दहोगी, उतनी ही सम्पू्णता के साथ वह जनसमूह की इच्छा पूरी कर 
सकेगा | क्‍ 

कम 'से कम, इतिहास का ऐसा ही अनुभव है। सामन्तशाही 
राज्य बहुत समय तक के लिये केवल इसलिये चल सके कि, उनके 
आधीन जो समुदाय अधिकार-हीन था, उसमें से बहुत कम लोगों को 


श्र राजनीति प्रवेशिका 
राज्य की नींव को द्वी हिला देने की अपनी शक्ति का ज्ञान था और 


इनकी तुच्छ स्रख्या के कारण ही वे प्रमाव-शून्य थे। और 

सामन्तशाही राज्य समाप्त इसलिये हुए कि वस्तु के उत्तादन की रीति 
में ऐसा परिवर्तन होगया जिससे नयी योजना में, उत्पादन के काम में 
जिनका महत्वपूण भाग था, वे राज्य के कानून तथा “आवश्यक कर्तंब्यो?? 
की सीमा को अपने लिये लाभदायक रूप दिल्ला सकने में समर्थ हुए। 


उपलिखित वर्णन के बाद हम यह निरणंय कर सकते हैं कि राज्य 


को शुद्ध कानूनी व्यवस्था या संघ कइने का क्‍या तात्पर्य है। इसे 
ऐसा मान लेने पर काननी दायरे के बाहर इसकी कोई और जायज 
सूरत नहीं रह जाती । जिम समय जिस राज्य में जो शक्तियाँ काम 
करती हैं उन्हीं के अनुसार उस राज्य की तात्कालिक स्थिति बन जाती 
है ओर इन्हीं के समानान्तर उनके काननी आदेश उस समय बनते 
और शक्तियों में परिवर्तन के साथ बदलते रहते हैं । उसके कानन ब्रैध' 
अथवा जायज इसलिये होते हैं कि किसी निश्चित समय में वे लागू 
किये जा सकते हैं| एक बार उन कानूनों को उनके वास्तविक आधार 
के अलावा अन्य कारणों से जायज सातब्रित करने की चेष्टा की जाय 
तो इमको कानून के दायरे से निकल कर अन्य क्षेत्रों की शरण लेनी 
पड़ेगी । कांग्रेंस ( सयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापक महासभा ) था 
पालॉमिंट ( ईग़लैंड की व्यवस्थापक महासभा ) की किसी व्यवस्था को 
कानूनी दायरे में इसलिये मानने को कहां जाता है कि वह कांग्रेस या 
पारलामेंट की व्यवस्था है। यदि वह इस आधार पर लोगों की स्थ्ैकृति 
चाहें कि यह बुढिमत्तापूर्ण या उचित नियम है तो जिस श्रोत से उस 
कीं बुनियाद हुईं है, वह्दी अग्रासंगिक हो जायगा, क्‍यों कि ऐसी दशा 
म॑ यह व्यवस्था अपनी उपयोगिता के सिद्धान्त को लेकर हमारे सामने" 
आती हैं और तत्र इसके गुण-दोष का फैसला काननके दायरे' के बाइर 
की चीज हो जाता है। *: ' 

यहाँ पर धंज की दाशनिक्रता का दूसरा पहलु हमारे सममते 
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आता है जिसका हम ऊपर भी उल्लेख कर चुके है इमने यह बतलाया 
है कि राज्य कानूनन “आवश्यक कतंव्यो” के ऐसे आदेशों की योजना 
है जिन्हें उसके नाम पर कुछ लोग जारी करते हैं और इन्हीं कुछ 
व्यतियों के समुच्चय को सरकार कद्दते हैं हमने यह भी देख लिया है 
कि यह आदेश विधि मूलतः आथिक योजना से पैदा होती है। जिस 
समय जो आध्िक थोजना अपनी मांग को समाज में प्राभवशाली बना 
सकी, उसी के अनुकूल आदेश लागू होंगे। पर, इस बात से हमें 
केवल वस्तुस्थिति मालूम होती है। इससे यह प्रकट होता है कि 
राज्यविशेष प्रकार के कानून क्‍यों बनाता है। इससे यह नहीं मालूम 
होता है कि राज्य के कानून का क्या ग्रुण होना चाहिये | 

केवल नियम की दृष्टि: से उसका इसलिये पालन होना चाहिये 
कि नियम बनाने वाले ने उसे बनाया है| पर, मैं यदि यह पूछू कि 
मुझसे यह, क्यों अाशा की जाती है कि में राज्य को आज्ञा का पालन 
करू तो इतना ही कह देना काफ़ी न होगा कि केत्रल श्सिल्षिये कि 
बह राज्य की आशा है, इसलिये मुके पालन करनी चाहिये । मैं पूछू गा, 
और लोग पहिले भी यह पूछते आते हैं, कि राज्य की हिदायतों का 
मानना क्‍यों उचित है और यदि वे हिंदायतें ऐसी हैं ज्गे हमारे विचार 
भाव तथा श्राशाश्रों के ब्रिपरीत हैं तो क्‍यों न पहले के लोगों की तरह 
मैं मी उन आशाओों को मानना अ्रस्वीकार करने के अलावा अपने 
सामने कोई दूसरा उपाय न समझ । 

अतणएव, राज्य के हुक्मनामों को राज्य का फ़रमान होने के दावे 
के श्रालावा, अपना औचित्य साबित करना होगा इस दलील का मतलब _ 
यही होता है कि अगर हुक्म न मानोगे तों जबरत मनबाया जावेगा । 
कामून का झ्राधार जाहिर है पर, इसके अधिक ओर कुछ नहीं 
मालूम श्ोता.) इससे यह नहीं पता चलता कि इन आशाओं को प्रचलित 
करके राज्य ने उन्नित, किया । इसल्षिये राज्य के नियम या कानून तब 
तक न्याय॑ संगत न होंगे ज़्ब तक लिय्रम की उपलिखित मोटी व्याख्या 
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के ऊपर न उठे | हमें तो यह पता लगाना है कि नियम किसलिये 
बनें, यह किन उद्द श्यो की पूर्ति का दम भरते है ओर काय  कानन 
ऐसा क्‍या चाहते हैं कि उनका ओर हमारा लक्षय एक हो | जब्र तक 
इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता हम राजनैतिक दार्शनिकता के अनुरुप 
तथा उपयुक्त राज्य का सिद्धान्त नहीं बना सकते। अतएब, मनुष्य को 
कानून मानने को सलाह देने के पहले क़्नून का ह' असली कारण 
बतलाना होगा | 
नियमों के असली कारश वास्तव में वैसे द्वी भिन्न हैं जैसे मानव 
जाति के ऐतिहासिक अनुमव | किन्तु, यह लाभदायक होगा कि हम 
उन कतिपय मार्क की भावनाओ को समझ लें जिनसे यह मालूम होगा 
कि मनुष्य उन संझ्याओ्रों के संगठन में रहने की योजना को क्‍यों 
उचित समझने ज्गा जिनमें वह रहता आया है। मानव जाति के. 
प्रारिम्मक अनुभवों में, जो सबसे आम विचार बने वे धार्मिक कहे 
जा सकते हैं। देवता या देवतागण अपने आधीन रहने वार्लों को जो 
देवी नियम प्रदान करते हैं--वहीं नियम 'कानून हैं। इनको इसलिए, 
मानना चाहिये कि वे देवी प्रेरणा से बने हैं हजरत मूसा के कानून की 
ठीक यही सूरत थी | इम्मुरावी ने जो कायदे बनाये थे उन्हें वह सूर्य 
देवता से पूरे विस्पार के साथ प्राप्त किया कहता 'था। आदमियों से 
कहा जाता है कि इन अज्ञाओं को मानो वरना इसका उल्लंघन करने 
पर देवी कोप मेलना पड़ेगा। ऐसे नियमों की एक दूसरी सूरत भी होती 
' है| कुछ प्राचीन रीति रिघाज'जो सम्भवर्तः लिखा हुआ नहीं पाया 
जाता, पर परम्परा से पुरोहितों पुजारियों द्वारा सुरक्षित चला आता 
है, इस भयसे पालन किया जाता है कि उसका अनादर करने पर. 
ैसंगवान का कींप बरस पड़ेगा। 
ये बातें मानव जाति के आरम्मिक इतिहास के समय की हैं। 
॒म्बता जब कुछु अधिक अ्रनुभवी हुईं तो, उदाहरण के लिये रुम की 
प्यायप्रंणालों में, नियमों के पालन को' इसलिये सलाह दी गई कि वे 
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वस्तु की वास्तविकता के सिद्धान्त पर बने हैं ओर इसी लिये सनुष्य 
को उनके अनुसार आचरण करना चाहिये। टाम्स एविवनाज- का 
भी ऐसा ही दृष्टिकोण है। उनके अनसार कानन वह आइना है जिस 
में वह देवि विवेक प्रतिबिम्बित होता है जिससे विश्व की योजना बनी 
तथा नियंत्रण होता है। उनका पालन करने से और उनका पालन 
करना चाहिये मानव अपने आचरण को देवी योजना के अनुरूप बना 
लेता है ओर इसी अनुरूपता पर विश्व की सद्व्यवस्थित सत्ता निर्भर 
करती है | कुछ इसी प्रकार का मत प्रसिद्ध पढित कानन्‍्ट का भी है। 
उनके अनुसार नियम यह कानून नैतिक आदेशो की रीति मात्र हैं 
जिनका पालन करने से मनुष्य एक ही रीति के अन्य व्यक्तियों के 
समान अ्रपनी उच्चतम स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है। इस 
उच्चतम स्वतंत्रता को सब समान रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसी 
विचार को हीगल ने सांसारिक ज्ञान के अनुकूल रूप यह कहकर दिया 
है कि इतिहास की गति ऐसी है कि अनवरत अधिकतम स्वतत्रता का 
पर्दा खुलता जाता है और इसकी प्राप्ति राज्य के क्रमागत विकास 
द्वारा होती है। 

इन सभी ऊपर लिखे सिद्धान्तों की एक खासियत है--वे, कानन के 
अधिकार को मनुष्य के नियंत्रण के बाइर की चीज बना देते हैं चाहे 
ईश्वर का डर हो या विश्व की अन्तनिदित योजना की पूर्ति हो, या 
बृद्धिशील स्वतंत्रता की प्राप्ति हो, वे आदमी की ऐसी स्वतंत्र सत्ता नहीं 
मानते जिसके निज के सचित अनुभवों से, अपनी जानकारी ओर 
इच्छानुसार कानून बने हों। इन नियमों का तत्व उसे अपने” 
से बाहर से प्राप्त करना होंगा। उसकी अच्छाई इसी में समझी जाती 
हैं कि वह उन कायदों के अनुकूल काम करे जिन्हें बनाने में उसका 
'कोई द्ार्थ नहीं था। उसे नियम रूपी नसीहतों की ऐसी व्यवस्था माननी 
पड़ती है' जिनका मार विस्व को गति के अनिवाय परिणाम के रूप में 
उस पर लाददिया जाता'है ओर यदि बह इनसे भागता है -तों उसका 
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जीवन उद्धार ही खतरे में पड़ जाता है | स्पष्ट हे कि इन सिद्धान्तो से 
काम्न नहीं चल सकता | ऐतिहासिक खोज ने धामिक अधिकारों के दावे 
पर चलने वाली हरेक प्रणाली क' धज्जियां उड़ा दी हैं| उसने जिस 
इंश्वर का पता लगाया है वह ऐसी रहस्य भरी भाषा में बात करता है 
जिसका जादू केवल अपने से अपने को उसका वक्ता नियुक्त करने वालों 
'पर चलता है । ऐसे क्नोग विश्व की गति का एक तक अनुमान कर 
लेते हैं और उसे प्राकृतिक या विवकयुक्त समझते हैं। वे सामाजिक 
जगत में ऐसे नियम प्राप्त करने की चेष्टा करते है जो निर्जीव प्रकृति 
'के समान गुण रखती हो | पर यह चेष्टा असम्भव है। यह इस सत्य 
को भूल जाना है कि सामाजिक जगत स्थाई रूप से बलवान होने के 
साथ ही स्थाई रूप से नया भी है। उसके अ्रन्तगंत जनसमूह मे हरेक 
के व्यक्तिगत क्रियाशील संकलपों को मिलकर समीकरण होता है और ये 
व्यक्ति अपने कामों के सामूहिक परिणाम को देखकर, उन्हें बदलने की 
की योग्यता रखते हैं | परिवर्तन की इच्छा होने पर वे परिवर्तन करते 
हैं। इसलिये जिन मियमों में प्राकृतिक नियमों के समान हृढ़ स्थिरता 
हो, जैसे मौलिक विज्ञान या रसायन शास्त्र, वैसे कानून राजनीति क्षेत्र 
में नहीं बन सकते | सामाजिक--जीवन में, अपने स्वभाव के अनुसार, 
सब्न चीजों से उदासीन रइने वालो की तरह, लोग यह भूल जाते हैं 
कि सभ्य संसार में मनुष्य की. प्रकृति ही कलामय है। व्यापक रूप से 
जय सौन्दर्य तथा अच्छाई की भावना पर द्वी कला के उच्चतम 
सिद्धान्तों के अनुकूल जीःम बनता है। , ट 
७. सच तो यह है कि कानून के,जिन अधिकांश उस्लों पर इमते 
अड्छी बिचार क़विया है वे सदैव ऐसी ही साम्राजिक व्यवस्था के पक्ष में 
हैं, जिससे कुछ के लाभ के लिये अधिकांश के द्वितों का बलिदान होता 
है | राज्य का. जो ,उसूल पंडित होगल़ः ने बनाया था उसकी भी 
निशानी ऐसी बात में नहीं मिल्॒तती जैसे कि यह कद्दा जाय कि प्रजा 
से-सुजा का अनुशझ्यासन, मानकर अपनी स्व॒तंत्रता की चरम सीमा की 
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अभिव्यक्ति प्राप्त कर लो | संक्षेप में, ऐसी भावना केवल अधिकार- 
द्वीन जनसमूह की इच्छा या संकल्पों के आंशिक तथा पक्षुपात पूर्ण 
अनुभवों से ही पैदा हो सकती है जिसमें यह जानने की चेष्टा ही नहीं 
की जाती कि उस जनभ्॒मूह को उस धारणा के परिणाम के विषय सें 
क्या अनुभव है | इसी अधूरे अनुभव ने कानन के सिद्धान्त को ऐसा 
आकर्षक बना दिया है जिसने यूनानों सम्यता के समय से ही मनुष्य 
को स्थाई रूप से लुभा रखा है | 

मूलतः कानन का यह उसूल बहुत सादा है। उसका कहना है कि 
की कानून तब तक आदमी पर लागू नहीं हो सकता जब तक वह उसे 
अपने ऊपर बाध्य करने की स्वीकृति न दे। इसलिये काननी निर्देश 
राज्य को जिस किसी प्रणाली द्वारा जायज बन जाते हैं, उसीसे साबित 
होता है कि जनता ने उस सिद्धान्त को मान लिया है जिनके आधार 
पर कानून बना है। सभी जानते हैं कि अगर आदमी अपना वादा 
पूरा न करे तो जीवन दलंभ हो जावे । इसको श्रपना राज्य लोंगो की 
रजामन्दी से बनाने दो। तब जो कानन बनेगा वह हरेक नागरिक को 
बाचने का दात्रा कर सकेया। अ्रन्यथा यह शासन नहीं, शुद्ध जबरदस्ती 
है और इसका कोई नेतिक अ्राधार नहीं है | 

मोटे तौर पर सामाजिक ठीका का यही उसूल है | मनुष्य राज्य की 
रचना करना स्वीकार करता है ओर उसे हुक्म चलाने की शक्ति 
प्रदाय करता है| हाबेज़ का कहना है कि यहं शक्ति या अधिकार 
सीमा"रेहित और अभंग है|. अ्रजाकता के अ्भशाप से बचने के लिये 
जनता अपने ऊपर एक निरंकुश स्वामी वैठा लेती है। लाँके का 
कद्दना है कि राज्य की शक्ति सीमित है और वापस ली जा सकती 
है । जनता राज्य की रचना से ग्रपना लासम समझ कर उसे बनाती 
हैं पर :उसे सर्ववोग्य नहीं स्वीकार करती | राज्य एक लिमिटेड क्रेपनी 
की तरह से है, बिंसमें कांति के भय से स्थापना के उद्दश्यों के 
अनुसार रहना पड़ेगा । रूँसो का सिद्धन्त है कि जनता द्वी स्व योग्य 
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है ओर उसी की स्वीकृति से राज्य प्रकट होता है। पर, उसके हरेक 
कोर्य में, हरेक संकल्प में जनता संकल्प का अंश वर्तमान है। स्थायी 
रुप से जनता की सम्मति लेकर राज्य चल रहा है ओर उसके क्वानून 
प्रजा पर केवल इसलिये लागू हैं कि वह जनता स्वयं उनका तत्व" 
बनाती चलती है। 
मेरी समर में इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि 
जनता की सम्मती से जो क्रा नुन बनते हैं उनका यह दावा काफ़ी 
बलवान है कि वे सबसे अपनी आजा का पालन कराये ) नियमो की 
इतनी शक्ति का दावा इस विषय में ओर कोई दूसरा उसूल नहीं कर 
सकता | सम्मति के इस सिद्धान्त में, नियमों के ग्रति अपनी स्वीकृति 
देकर, मनुष्य स्वयं अपने ऊपर ही ज़िम्मेदारी ले लेता है और इसलिये 
यह साफ़ तोर से उचित है कि वह अपने को उनके बन्धन में संमभे। 
किन्तु, ऐसे सिद्धान्त में जो गहरे दोष है उनको भी हमें नहीं छोड़ 
देना चाहिये | इस उसूल की तह में कद्दा जाता है कि पहले शुरु शुरू 
में एक समाजिक ठीका या समझौता हुआ होगा, पर इसका प्रमाण 
क्या है। राज्य बनाया नहीं गया है, उसका विकास हुआ है। और 
उसका का्य-विस्तार केवल सम्मति के ही आधार पर नहीं हुआ है । 
इसके अनेक उदाइरण है कि किन्हीं श्रवसंरों पर राज्य के भीवर विरोधी 
अल्पुमत वालों को मजब्ूरन, उसकी आजा शिरोधाम़ करनी पड़ी हैं। 
यह बात, भी ध्यान में रखनी है कि छोटे छोटे नगर के राज्यों की 
परिधि को प्र करने के बाद राज्य की सीमा के,बड़ा -हो जाने के 
कारण, उसके संकहुप, तथा इच्छा को व्यवद्वरिक रूप में, व्यक्त करने 
के लिये, किसी ऐसे प्रकार की ही सरकार बनेगी जो जनता के प्रति- 
निधियों द्वारा ही चलाई जाय । 
छूसों के समाजिक ठीके के: सिद्धान्त वाले इस विषय में प्राय; यह 

कहते हैं. कि इसमें भी -ज॒त्॒ता की मौन सम्मति:झ्ेती है, किन्तु, यह 
स्पष्ट: है कि चूँकि:सम्मति का अर्थ होता , हैं “मानसिक सकह्प, के 
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अनुसार, इच्छानुसार काम करना” इसलिये केबल यह मान लेने से 
ही काम न चलेगा कि सम्मति तो होगी हो | और उस क़ानून के बारे 
में इम क्‍या कहेंगे जिसके बनने के समय मनुष्य की सम्मति होती है, 
पर उसके व्यवहारिक परिणाम का अनुमव करके वह अपनी सम्भति 
वापस ले लेता है। क्या ऐसी दशा में भी वह नियम उसके लिये बेध 
हैं। यदि इसी प्रकार सम्मति वापस ले ली जाया करे तो क्या शासन 
का काम असंभव न हो जायगा | सारांश यह कि कानूनी अनुशासनों 
की ऐसी कोई भी प्रणाली अधिक अच्छी समझती जायगी जिसमें 
जनसमूह पर कम से कम दबाव पड़े | किन्तु, आधुनिक समुदाय के 
उद्द श्यो को पूरा करने के लिए. यह असंभव हैं कि कोई ऐसी प्रणाली 
बने जिसमें कम से कम उसके कुछ नागरिकों पर राज्य बल' प्रयोग 
न करना पड़े । 

आइये हम अ्रपनी असली सम्मति दूसरे ढंग से बतलाये। मैने 
कद्दा है कि मनुष्य के आचरण को नियत्रित करने वाली प्रणाली का 
नाम राज्य है | यह ऐसी कानून-व्यवस्था है जिसके कायदों के एक 
ढंग में बंधकर आदमी को बर्ताव करना पड़ता है | अन्ततोगत्वा इसके 
राज्य के काय आज्ञा के रूप में होते हैं और नियमितः राज्य का कोई 
भी नागरिक इनसे बच नहीं सकता । किन्तु, उसमें यह शक्ति क्‍यों है । 
राज्य के व्यवद्वारिक कार्यो कों छोड़कर और किसी तरह इसकी सफ़ाई 
नहीं दी जा सकतीं। राज्य जो करना चाहता है उसी की जानकारी 
से उसकी शक्ति का ओ्रचित्य प्रमाणित होता है। उसके नियमों को 
इस योग्य द्ोना चाहिये कि वे उन माँगो को पूरा कर सके जिनके 
लिये वे बनाये गये है । राज्य के भीतर विभिन्‍न प्रकार के स्वार्थों और 
अकॉँक्षात्रों के लोगों का जमघट है? | निजी स्वाथ होते है, कुछ में 
सहयोग होता है? कुछ में प्रतिद्वन्दिता होती है। यदि वह हरेक को 
अपने आधीन रखने का दावा करता है तो उसे चाहिये कि समाज 
मात्र की मांग को अधिकतम सीमा तक पूरा कर सके । उसे विभिन्‍न 
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स्वार्थों में ऐसा सठलन प्राप्त करना चाहिये कि अन्य किसी दूसरे 
उपाय की तुलना में वह अधिक से अधिक स्वार्थों' तथा द्वितों को 
संतुष्ट कर सके | यह सतठुलन कैसे ग्राप्त हो, हम किसी स्थायी सिद्धा त 
के अनुसार नहीं बता सकते-केवल इसलिये कि हरेक युग मे बस्तुश्नो « 
का मूल्य बदल जाता है? | दृष्टिकोण बदलता रहता है; ओर किसी 
एक विधि का तात्विक गुय बनते ओर समाप्त होते कोई देर नही 
लगती । हम तो यही कह सकते हैं कि कानूनन “आवश्यक कर्तव्य” 
तभी लागू किये जांय जब हस उनके द्वारा मनुष्य को इच्छाओं का 
कम से कम हनन करके, उनका सामूहिक कल्याण कर सके | अतः 
इमको ऐसी संस्थाओं की रचना करनी पड़ेगी जिनके द्वारा इस लक्ष्य 
को प्राप्ति के लिये, राज्य अपना काय संचालन करे। 


अध्याय ३ 
महान समाज में राज्य का स्थान 


पिछले अध्याय में मैंने तक किया है कि राज्य की शक्ति का 
ओचित्व उसी सीमा तक है, जद्हाँ तक वह जनसमूह से कम से कम 
त्याग कराकर--उसके ऊपर कम से कम प्रतिबंध तथा निय॑ण दवारा--- 
मानव की आवश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति करता है| 
अपने इस कार्य की पूर्ति के गुण-दोष पर ही जनता द्वारा केवल 
नियमानुरुप से अधिक राज भक्ति पाने का उसे अधिकार होगा । 

इसका सह्दी तात्यय समझने के लिये हमको महान समाज में राज्य 
का स्थान जान लेना चाहिये | मैंने ऊपर बतलाया है कि मानव के 
आज्ार-व्यवह्र का नियंत्रण करनेवाली एक प्राणली का ही नाम राज्य 
है, किन्तु, राज्य के प्रत्येक सदस्य के जीवन पर इन निमंत्रणों का जो 
परिणाम होता है, उन्हीं से इनका ओचित्य निश्ति होता है। इरेक 
व्यक्ति अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये निरन्तर 
प्रयत्न करता: है ताकि सुख की ग्राप्ति हो । उसके लिये राज्य ही वह 
महानतम संस्था है, जिसने ऐसे नियम बना दिये है जिनके भीवर चल 
कर. ही वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। राज्य के कुछ 
निर्देश उसे पसन्द होंगे | कुछ से उसे गद्दरी चिढ़ होगो | उसकी दृष्टि 
में राज्य कुछ काम करके यान करके, अपराध कर रहा है। वह 
चाहता है कि राज्य का संकल्प श्रथवा,इच्छा, जहाँ तक संभव हो, 
उसके निजी शअ्रत्ुमवों से प्राप्त उपदेशों के साथ सामझ्जस्य रखते हों । 

वह व्याक्ति केवल राज्य का ही सदस्य नहीं है। जिस समाज 
का वह अंग है, उसमें अनशिनक स्वाथ-समुत्बय॒ हैं, जिनसे उसका भी 
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नाता है |वह किसी सम्प्रदायका सदस्य है, व्वसाय संघ में शामिल है, 
संक्रामक रोगों में अनिवारयतःटी का लगाने के अन्दोलन का समर्थक 
हैं, वह ऐसा शान्तिवादी, हो सकता है कि अ्रनिवाय्य सेवा में उसे 
मौलिक या सैद्धान्तिक आपसि हो | कहने का तात्यप यह है कि वह 
अपने स्वार्थों के कारण उपलिंखित स्वार्थों की सिद्ध के लिये एत्सम्बंधी 
गुव्बन्दी या गुध्ब॑दियों से सम्बंध रखता है। ये संस्था में राज्य द्वारा 
निधारित नियमो के अंतर्गत ही, अधिकोशतः काम करती हैं । राज का 
संकल्प ही वह सींमा निश्चित करता है जिसके भीतर संस्था के रुप में 
ठले हुए वे स्वार्थ समूह अपनी इच्छा या संकल्प को सीमित रखेंगे | 
इन संस्थाओं को अथवा स्वार्थों की इच्छा से उनके सदस्य बहीं तक 
बाध्य हैं जहाँ कि वे राज़्य द्वारा निर्दिष्ट वैध निर्देशों के अंतर्गत हों । 
पर व्यक्ति केवल राज्य का एक सदस्य नहीं है। इसी लिए, वह 
अपने को बाध्य नहीं समझता कि केवल सर्व प्रभु राजनेतिक संगठन होने 
के कारण ही उसकी आशा का पालन करे वह अपने अनुभव से भी 
काम लेता है। वह राज्य के कार्यो की समीक्षा करता है। उसका 
ऐसा इन्दमय व्यक्तित्व है | जिससे वह राज्य के भीतर उसका एक अग 
बनकर काम करता है, या अलग हो जाता है। मान लिया 'जाय ' कि 
उसके, धार्मिक समुदाय का राज्य से रगड़ा हो गरया--संघर्ष हो गया 
ऐसे दशा“में व्यक्ति ही निणंय करेगा--और वही निर्णय कर सकता 
हैं कि किसका साथ दे--सम्प्रदाय का या राज्य का यदि राज्य ने उसके 
व्यवसाय संघ को कुचल डालने का निश्चय किया “तो व्यक्ति अपने संघ 
के इस निश्चय, में तह्ायक होगा कि कुचला जाना स्वीकार किया 
जाय या नहीं। राज्य सदैव आकस्मिकता के वातावरण में काम 
करस्ता हहैं'। सफलता पूवक दबा सकने की शक्ति के लिए यद्द जरूरी है 
कि सफलता पूर्बक मनवा लेने की भी शक्ति हो । राज्य व्यक्ति को 
यह समम॑ने में केहायक हो कि उसका कल्याण इसी में है कि वह 
उसके वेंघ: निदेशों करा पांलन करे। व्यक्ति की राजभक्ति राज्य के प्रति 
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इसलिए, नहीं है कि वह राज्य है--तरल्कि इसलिए है कि राज्य क्या 
करना चाहता है। 

साधारणतः हमको ऐसा अवसर बिरते ही मिलता है जब कि राज्य 
अपनी आज्ञापालन के स्वत्व के अकस्मात्‌ प्ररृ८ करें। साधारणतः 
व्यक्ति आज्ञा पालन में हिचकता नहीं। राज्य की शक्ति महान है। 
व्यक्ति की सत्ता के मूल तक उसका अनुशासन है। राज्य के अधिकार 
से चुनोती देने के लिए उसे अपनी जड़ तक हिला देनी पड़ेगी । किन्तु, 
राष्ट्रीय अन्दोलन के साधारण इतिहास, या क्रान्तिकारी दलों या 
उनके नेताओ के जीवन के अध्ययन से तथा इज्शलैण्ड में सन्‌ १६१८ 
के पूथ तक स्री मताधिकार आन्दोलन के इतिहास से भी? यह प्रकट 
है कि जिस चीज को मानव न्याय समझता है, जब उसे राज्य की 
प्रवृत्ति से आघात पहुँचता है तो वह और उसी के समान विचार 
रखने वाले अन्ततोगत्वा, राज्य के कार्यो से अपनी असहमति व्यक्त 
करने के लिए तत्पर हो जाते है । 


हम इस प्रकार की असहमति या अस्वीक्षति को तब तक निन्द- 
नीय नहीं कह सकते जब तक' यह न मानलें कि समाज का सर्वोपरि 
कल्याण केवल व्यवस्था कायम रखने में है। यह असम्मव बात है| 
व्यवस्था का महत््व उससे उत्पन्न होने वाला परिणाम है। व्यवस्था 
केवल व्यवस्था होने के कारण अच्छी नहीं होती । ऐसी व्यवस्था के 
पालन से जिनमें राज्य के कार्यों से नगारिकों का निरंतर हनन हो 
रहाय हो, जीधन को जीवन के योग्य बनाने वाली परिस्थिति की हत्या 
करना है राज्य को इम अपनी भक्ति इसलिए प्रदान करते हैं। कि 
उसका उद्देश्य हमारे जीवन के उद्देश्यों के समानान्तर हो । अपने 
उद्द श्यं की पूत्ति के लिए इम उसका प्रभुत्व स्वीकार करते हैं। उसके , 
काय सम्बालन से हमको ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि हमारी भलाई 
उसकी भलाई में. है| हमको यह महसूस होना चाहिए कि उसके नियम 
सक्य के अन्य सदस्यों के सुख के हित में जिस प्रकार हैं। उससे कम 
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हमारे सुख के हित में नहीं हैं । जब उसके कायों से हमारा अनुभव 
इसके विपरीत होता है, हम उसके अ्रधिकार को चुमोंती देने के लिए 
बाध्य होते हें--यदि हम अपनी चुनौती को क्रियात्मक रुपेण प्रभाव 
पूर्ण कर सके | 

आइये, इसी बात को दूसरी तरह से कहें | राज्य नियमों का परिचाल 
-ने करता है, निम्रम यानी कानून को हिदायत में नहीं, पर इसलिये कि 
वे व्यक्तिगत जीवन के लिये क्‍या करते हैं। उसका हरेक सदस्य सुख की 
खोज में प्रयत्नशील है | उसे ऐसी परिस्थिति चाहिये जिसके (बना सुख 
प्रास नहीं हो सकता और वह व्यक्ति राज्य की परख इसी से करता 
है कि उसे वह परिस्थिति कितनी मात्रा में मिल रहो है| यह स्पष्ट है 
कि राज्य हरेक को सुख दिलाने की गारण्टी नहीं ले सकता । यह 
इसलिये कि सुख-सम्भधी कुछ परिस्थितियों उसके बूते के बाहर की 
चीज है। किसी व्यक्ति को बिना अमुक स्ी का प्रेम प्राप्त किये जीवन 
भार मालूम होता है | पर, कोई यह दावा न करेगा कि राज्य को 
उप्तके लिये उस स्त्रीसे प्रेम का आश्वासन प्राप्त कराना चाहिये । 
हम केवल यही कह सकते हैं कि सन्तुष्ट सामाजिक जीवन के लिये--- 
उसके न्यूनतम मूल आधार के लिये--कुछ ऐसी सुखदायक 
परिस्थित्वियाँ है, जिनसे जनसमूह को निश्चित सीमा तक सुखी किया 
ज्य' सकता है । यदि राज्य चाहता है कि उसके अनुशासन में लोग रह 
तो उसे कम से कम उतना' सुख तो अपने सदस्यों को प्राप्त कराना 
चाहिये ही। , 

- संक्षेप में, नियम या कानून बनाकर, राज्य अपने लिये ज़िम्मेदारियाँ 
पैंदए कर लेता है। राज्य का कार्य उसके उद्बे श्य तक सीमीत रहता है। 
इस जद्द श्य की पूत्ति हो--- इस उद्देश्य की रक्षा हो, इसी लिये जनता 
राज्य में अ्रपत्रा मी अधिकार रखती है | जनता के अधिकार से हमारा 
कुठ्ा तावय है १ ऐतिहासिक अनुभव से इम कह सकते हैं कि यह वह 
क्छु है: जिस में. बिज्ञ"मानव को पिश्वास ही नहीं हो सकता कि उसे 
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सुख की प्रपपति होगी। हम यह नहों कहते कि माथव के अधिकार 
निरंतर है, स्पष्टत; वे समय तथा स्थान से सम्बंधित है। इस सम्बंब- या 
अपेक्षाकृत स्थिति को स्त्रीकार करते हुए, भो, व्यक्ति को पूरा अधिकार 
है कि राज्य के अनुशासन में चलने के लिये अपने स्वत्व को स्वीक्रौर 
करने की शक्ति लगाये | 


स्थात्‌, हम। रे इस कथन का भाव समझने के लिये यह उचित 
होगा कि हम अपने अग्रेजी समाज में साधारण नागरिक की स्थिति 
का चित्रण करें | बिना निजो रक्षा के लिये वह सुख की आशा! नहीं 
कर सकता | उसे यह जानना ही चाहिये कि जीवन चर्य्या सें यह 
साधारणतः आशा की जाने वाली आत पूरी होगी--वह अपने ऊपर 
आक्रमण के भय से मुक्त है। उसके जीवन निर्वाह का साधन होना 
चाहिये यानी राज्य यह स्वीकार करे कि उसे जीविका के लिये काम 
करने का अधिकार है और यदि उसे काम नहीं दिया जारहा है तो 
समाज को उसने अ्रच्छी तरह भरण-पोषण का प्रबंध करना चाहिये। 
किन्तु, केवल “जीविका के लिये काम करने का अधिकार” मात्र कह 
देने से सभ्य जीवन की आवश्कतायें नहीं पूरी हो जाती | इसका अथ 
यह भी होना चाहिये कि उसे उचित मज़दूरी पर काम मिले और इतने 
घगटों तक काम लिया जाय जिससे वह केवज् जीवन निवाह के 
अतिरिक्त, व्यक्तिगत विशिष्टता भी प्राप्त कर सके उचित मजदूरी से 
मेरा' तात्पर्य ऐसी प्राप्ति से है जिससे शारीरिक भूख-प्यास को शान्ति के 
अतिरिक्त मानव की आध्यात्मिक माँगे भी पूरी हो सके । में कहता हूँ 
कि काम करने के उचित धण्टे होने चाहिये। इसलिये फि मशीनों से 
श्राविभेत हमारी आधुनिक सम्यता में. अधिकांश नागरिक अपने 
व्यक्तित्व की सम्पूणता अ्रवकाश के घरटो में ही प्राप्त करते हैं। काम- 
करने वाले समय में नहीं। जिस राज्य में, औद्योगिक क्रान्ति के युग को 
तरह, माक्षिक को अपने कार्यकर्ताओं से विभ्ाम-रहिंत परिश्रम लेने! का 
अधिकार दोता है, वद् सुख प्रस्ति की कोई सम्भावना भी समात्त कर 
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देता है, उलट देता है | इस लिये “विश्राम का अधिकार” भी राज्य 
की और निर्धारित वैध आवश्यक-कंत्त व्य होना चाहिये। 

किन्तु, यदि राज्य को मानव के बास्तविक सुख का विचार है तो 
ज्यक्ति को ऊपर लिखे से कहीं अधिक अधिकार चाहिये | दूसरो के साथ 
अपने सम्बंध की उसे जानकारी होनी चाहिये ओर उसे इस योग्य 
होना चाहिये कि अपने इस सम्बंध से प्राप्त अनुभव को बतला सके। 
इस कार्य के लिये शान का होना जरूरी है। इसीलिये शिक्षा प्राप्त 
करना नागरिकता के मौलिक अधिकारो में से है। बिनाशिक्षा, 
साधारणत: मनुष्य इस महान संसार को समझ नहीं सकता। वह उस 
में खो जाता है। अपना सदपयोग नहीं कर सकता | अपने अनुभवों 
से प्राप्त जानकारी का आलोचक नहीं बन सकता । वत्त मान सम्यता 
की विषमताओ में अप व्याफ़ि उस श्रेंघे के समान है जो कारण 
तथा परिणाम, दोनों की जानकारी नहीं रखता जिस राज़्य में नागरकों 
को शिक्षा की सुविधा नहीं है, वह राज्य उन्हें अपने व्यक्तित्व को 
प्राप्त करने के साधनों से वाज्चित रखने का दोंषी है। 

किन्तु, केवल शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है। मान लीजिये कि एक 
आदमी ने शिक्षा प्राप्त कर ली, फिर भी राज्य उसे अपने शान के 
उपयोग का अवसर नहीं देता । ऐसा अधिकार न मिलने का अर्थ है 
उससे फायदा उठाने का अधिकार न होना इसलिये नागरिक के 
अधिकारों की इस दिशा में भी रक्षा होनी चाहिये। इसी दृष्टि से चार 
अधिकार अनिवाय हैं--अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता 
हो, अपने समान विचार रखने वालों से मिलकर अपने में निश्चित 
उदहूं श्य या उद्द श्यों की पूर्ति के लिये अपन। संगठन करने की 
स्वतंत्रता हो; अपने ऊपर शासन करने वालों कों चुनने में सहायता दे 
सके यदि वह दूसरों को अपने को ही चुनने के लिये राजी कर सके तो 
वह त्वय राज्य के-शमसन में भाग ले | 

तातपये यह हुआ कि प्रमावत३ कोई भी राज्य तब तक अपने 
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उद्दे श्यों को पूरा न कर सकेगा जन्न तक वह प्रजातंत्र न हो। और यह 
प्रजात॑त्र ऐसे व्यापक मताधिकार के आधार पर हो जिस में हरेक को 
भाषण तथा संगठन स्वातंत्रा हो | इतना ही नहीं, उस ग्रजातंत्र्य में 
जाति, धर्म, जन्म ( कुज्त ) तथा सम्पत्ति इनके कारण समान नागरिक 
अधिकार के उपयोग में कोई बाधा न हो | हमने इस बात को केवल 
इसलिये मान लिया है कि इतहास साक्षी है कि किसी वग या समुदाय 
कं अधिकार से बाश्चित कर देने का परिणाम यह होता है कि वे 
शासन के लाभ से मी बश्चित हो जाते हैं। जिन लोग के सामने शासन 
करने वाले यानी सरकार को अपने शासन का अधिकार प्राप्त करने 
के लिये आना पड़ता है, जिन पर अधिकारियो का अधिकार निर्भर 
करता है, उन्हीं की आवश्यकताओं को पूरी करती हुईं, उस समय की 
सरकार राज्य के वास्तविक सकह्प या इच्छा को चरितार्थ कर रही है | 
यह सरकार नागरिकों के जितने अधिक व्यापक क्षेत्र पर निर्भर करेगी 
(यानी जितना विस्तू मताधिकार होगा) । उतना ही अधिक सामृहिक 
आवश्यकताओं पर विचार होगा, चिन्ता होगी हम यह अरस्वीकार 
नहीं करते कि प्रजातंत्रीयः शासन प्रणाली में भी कठिनाइयाँ 
अन्तनिदित हैं। किन्तु, किसी प्रकार की राजनेतिक दाशंनिकता बिना 
यह स्वीकार किये हुए कि नागरिकों को अपनी इच्छाओं की पूर्ति का 
समान रुूपेण अधिकार है, व्यक्ति की एतसम्बंधी माँग को पूरा करने 
का दावा नहीं कर सकती | और उनकी इच्छाओं का राज़्य के संकल्प 
पर अनवरत रूप से प्रभाव पड़ने के लिये एक मात्र उपाय यही है कि 
राज्य की सरकार, वैधानिक रिद्धान्त द्वारा उनको सम्मति से काम 
करे--उनकी उपेक्षा न कर सके । 


भाषण तथा संगठन स्वातंत्य के सम्बंध में एक शब्द कह दूं | 

जय में इससे क्ष्यादा जरूरी चीज और कुछ नहीं है कि नागरिक राज़्य, 
की समस्याश्रों के विषय में स्वतंत्रता पूर्वक अपना विचार प्रकट कर सके 
तथा जिस उद्दं श्य पर वै एक सम्मत्ि हो जाय, उसे पूरा करने के लिये 
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एक साथ मिलकर काम करने को स्वातंत्रता उन्हें प्राप्तहो | यदि उसके 
लिये उनको दण्ड मिलेमा तो मान लिजिये, उनके अनुभव का कोई लाभ 
न उठो सकेगा । राज्य अपने प्रतिकूल विचारों को दबा देगा। उसकी, 
समम में अवाछनीय काम करने वालों के संगठन को रोक देगा | कारण, 
अनुमव दूसरी चीज है और आत्मानुभूति के लिये यह आवश्यक है कि 
उसके परिणाम से लाभ उठाया जाय | वास्तव में यह कहा जा सकता है 
कि किसी राज्य की स्थिति का सबसे अच्छा अनुमान इसी सेल गाया जा 
सकता है कि वह अपनी कानूनी हिदायतो, वैध आवश्यक कर्त॑व्यों को लागू 
करने के समय विरोवी विचार तथा विरोध के प्रति कितनी साहिषणुता 
दिखलाता है | विचारो को कुचलने का प्रत्येक प्रतत्न इच्छा की पूर्ति 
को ही स्वीकार करने की चेष्टा है । यह एक ऐसी चेश्ट है जिससे गण्यमान 
अनुभव को सीमित कर दिया जाय | इससे राज्य के कार्यों से समुदाय 
के केवल एक ही अंग का कल्याण होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है | 
हम यह भी नहीं कह सकते कि ऐसी स्वातंत्रता का अधिकार 
असीमित है। राज्य का काम है व्यवस्था रखना, अतः उसे इसका 
ध्यान रखना है कि शान्ति कायम रहे । इसलिये, उसे यह कहने का 
अधिकार है कि यदि कोई ऐसी बात कही जावेगी जिससे अत्यश्रतः 
तुरन्त अंशान्ति या उपद्रवः करने के लिये भड़काया' जाता है तो बह 
दशंडभीय होंगा । इसी प्रकार यदि कोई संगठन' सुब्यवस्था में व्याघात 
उंत्पन करने वाला है, तो वह भी. दरडनीय होगा। इन कारणो से रोज्य 
किसी परुतक या पच की नहीं दबा सकता; पर उस व्याख्याता को दण्ड 
दें सकता है जो ट्रफलगार सक्‍्वोयर मुइल्ले में उत्ते जित' जनता को अपने 
भाषण से बिटिश सरकार के प्रधान मंत्री के निवास स्थान डाउनिंग 
स्ट्रीट फर आक्रमण करने के लिये' उकसाता है | वह” स्वर्गीय टाल्तटाय 
के पद पर चलने वालें अराजश्री की संस्था' को जो नहीं “दबा सकता" 
इस लिये कि व्योरूप! के अनसर, उनके सिद्धान्त हिंसा से मेल नहीं 
खँते किन्तु, उसे अधिकार होगे। कि अहसटर (उत्तरी आयरलैष्ड) के 


महाने समाज में राज्य का स्थान श्ट्ट 


स्वयं सेवक दल ऐसे संगठन को कुचल दे जो राज्य के आदेश की अवज्ञा 
में शक्ति के उपयोग के लिये संगठितहुआ है | समात्र की शान्ति- के 
लिये जिस सीमा तक आशंका होती है, वहीं तक स्वाधीनता की सीमा 
होती है | जहां ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती, राज्य का हस्तक्षेप 
अधिकार का अपदरण होता है | 
हम उन अधिकारो को भी नहीं भूल सकते जिनके द्वारा व्यक्ति के 
निजी विकास के लिये आवश्यक हितो की रक्षा होती है मनुष्य को 
अधिकार है कि वह जिस प्रकार का धार्मिक विश्वास चाहे, रखे । जब 
तक उनका धामिक---व्यवहार सावंजनिक शान्ति में प्रत्यक्षत: बाधक नहीं 
होता, राज्य को उसके बीच में बोलने का अधिकार नहीं है। उस व्यक्ति 
को न्याय के सम्पूण संरक्षण का अधिकार है। नन्‍्यायतः उसे यह 
अधिकार है कि उसके विरुद्ध लगाये गये अ्भियोग प्रमाणित किये 
जाँय, बिना बाकायदा वारण्ट के उसके मकान की तलाशी नहीं दो 
सकती, अदालत में शरण लेने पर, अदालती खर्च इतने ज़्यादा न हों 
कि गरीब आदमी की वहां तक पहुँच भी न हो पावे | यदि ऐसा 
नहीं है तो व्यक्ति को सौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। व्यक्तित्व के हित 
में ही उसकी एक स्वाधीनता सीमित है और वह यह कि अपने पड़ोसी 
के सम्बन्ध में आपत्ति जनक बाते तभी कह्दी जाँय जब (१) उन 
आक्ष पों का संब्बृत हो तथा (२) उसे सावेज़निक रूप से कहना सब्नके 
छ्वित की बात हो | 
, नागरिकों के प्रति सम्नुचित व्यवह्र के आश्वासन के लिये, राज्य 
में अधिकारों की कुछ 'ऐसी प्रणाली आवश्यक्र है। तिना इनके मानव 
स्वतंत्र नहीं होगा | बिना.इनके वह अपने व्यक्तित्व को व्यक्त करने में 
इतनी बाधायें मैं पायेगा जिनसे वह कद्ाप्रि झात्मानुमूर्ति नहीं प्राप्त कर 
सकता | जन्र तक इस प्रकार के अधिक्रार सावज़निक न हों, मानव 
दूसरों के समान होने का, बराबरी का पद फ्राप्त करने का क्श्वास नहीं 
कर सकता । जिस समाज में ऐसे अधिकार सीमित संख्या वाले ही 
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भोंग सकते हैं, वहां पर ऐसे सीमाकरण का उद्देश्य चाहे जो भी हो 
ज्य के कार्य से लाभ उठाने वाले अधिकारी वर्ग की रचना हो जाती 

है और इस बर्ग की एक सीमा बन जाती है । 

अधिकारों के इस भाव में, मूल तत्व यह है कि किसी भी नागरिक ' 
को, राज्य का एक नागरिक होने के नाते श्रपनी मॉँग की पूर्ति के लिये 
किसी दूसरे नागरिक से अधिक अषिकार यानी हक नहीं है ' जिस 
राज्य-प्रणाली में, वैध आवश्यक कर्तव्य नागरिकों के वर्गो' के लिये 
भिन्‍न भिन्न होते है, प्थक रुप से लाभ पहुँचाते है, वहाँ राज्य के ध्येय 
की ही हत्या होती हैं, और जब तक यह न सिद्ध कर दिया जाय कि 
' अधिकारों का ऐसा प्रथकरण जनसमूह के कल्याण के लिये है, राज़्य 
का लक्षय ही समाप्त हो जाता है जिस राज्य में मानव की प्थक माँगौं 
की भिन्‍न रूपेण पूत्ति की प्रणाली को सरक्षण मिलता है, उसे यह साबित 
करना पड़ेगा कि ऐसा वैभिन्य सावंजनिक कल्याण के लिये है। 

वास्तव में आधुनिक सामाजिक ज॑वन की परिस्थितियों की जो भी 
समीक्षा करेगा, उसे यह मालूम हो जायेगा कि व्यक्तिगत माँगों की पूर्ति 
के लिये कितने भिन्‍न उपाय करने पड़ते हैं। परिश्रम तथा पुरस्कार में 
कोई समानुपात नहीं रह गया है। राज्य अपने नागरिकों को जो सरंक्षण 
देता है, उसके समीकारण का भी शायद ही प्रयत्न होता हो । आज- 
कल के रांजकीय निर्देश वर्तमान विशेषाधिकारों की रक्षा करते हैं 
उसको व्यापक करने का प्रयत्न नहीं होता | समाज का धनी तथा दरिद्र 
दो अंग तथा वर्ग होता है। राज्य के निर्देश धनीं के हित तथा कल्याख 
मेँ होते हैं। आन इम जिसे “सम्पत्ति” की प्रथा में रहते हैं, उसमें मानव 
जीवन को नियंत्रत करने वाला राज्य का निर्देश अर्थात वैध आवश्यक 
कत्त॑व्य व्याख्या में एक-पक्चोय हो जाता हैं। इसके कारण, समाज के 
मिन्‍न वर्मा की माँगों की शक्ति को इतना विभिन्‍न हो जाता है कि 
डिजरायली को शब्दों में, यें वर्ग एक ही जनसमूह के न मालूम हो कर 
दो राष्ट प्रतीत होते हैं । 
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इस बात से राजनेतिक दर्शन यही निष्कर्ष निकाल सकता है कि 
बिना नागरिकों में भौतिक विभिन्‍नता को दूर किये राज्य अपने ध्येय 
को प्राप्त नहीं कर सकता | गरीब और अमीर में बंदा हुआ राष्ट दो 
टुकड़े वाले मकान के सहश है। घन से , अमिमान पैदा होता है! 
दरिद्रता से निम्नता आती है | घनी वर्ग चरम सीसा तक अपने अथ. 
लाभ की रक्षा करना चाहता है। दरिद्र वर्ग कों उस पर आक्रमण 
करके उसे प्राप्त कर, उसके द्वारा सुख प्राप्त करने का और कोई मार्ग 
ही नहीं दीखता । इसलिये राज्य को, यदि अपना ध्येय प्राप्त करना है, 
तो बाध्य हो: कर अपने काय-परिचालन को ऐसा संगठित करना होगा 
कि इस असमानता को कमर से कम किया जाय | काम कर लेने की अपनी 
शक्ति द्वारा वह दरिद्रो को माँग पूरी करने के लिये धनिकों से. उनके 
धन के एवज़ में कर वसूल सकता है। गत पचास वर्षों में, उन्‍नीसवीं 
सर्दी के पुलिस-राज्य का बीसवीं सदी के समाज-सेवक राज्य में परिवर्तन 
की गति का जो अध्ययन करेगा, उसे मालूम हो ज़ायगा कि सामाजिक 
असमानता बनाये रखने के लिये, सम्पन्न वर्ग मूल्य चुका कर रियायतें 
पर रियायतें देना स्वीकार करता जा रहा है। और, ये रियायतें मात्रा 
में बढ़ती द्वी जा रही हैं। दरिद्रों में (शक्षा, स्वस्थ्य यां निवास-सम्बंधी 
सुधार के इरेक कार्य के लिये और अधिक रिंयायतों की माँग बढ़ती 
रहती है | खोग यह महसूस करने छगे हैं क्रि वह सामाजिक श्रणाली 
दोष पूण है जिसमें परिश्रम तथा उसके घुरस्कार में समानुपात ठीक नहीं 
बेठता | एक शब्द में, समानता की कामना ,मानव-स्वभाव का स्थायी 
अंग है| स्थायी विशेषता है। जिस राज्य में इस कामना की तुष्टि नहीं 
आप्त होती, उसकी सा ही खतरे में होती है । आज राज्य भले ही 
टाल जाय पर उसे अपने सदस्यों को विश्वास दिलाने का प्रयत्न करना 
ही होगा कि उसके वैध आवश्यक कर्चव्य केवल रुप में ही नहीं, तत्वत्त 
भी, स्-स। धारण के लिये सम्मान रूप से न्याय करने वाले हैं । 

कुछ पहले मैंने जिन अधिकारों के सम्बंध मे अपने विचार प्रऊट 
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किये थे, उसी सिलसिले में कुछ सम्बंध ग्ोतक बाते कहना चाहता हू वैध 
निर्देशों कीं कोई भी प्रणाली स्थायी नहीं रहती दिन प्रति दिन इसका 
मिन्‍न प्राय; नयी परिस्थितियों में उपयोग करना पड़ता है | आज 
राजनैतिक दासनीयता की यह साधारण सी बात है कि जो लोग आजाशओं 
को कार्यरूप में परिणत करते हैं, वे ही वास्तव में उसके स्वामी हैं | आशा 
देने वाले हैं। वैध निर्देशों की “याझ्या करनी पड़ती है भाषण स्वातंत्र की 
सीमा कहाँ तक है। किस दशा में किसी ससस्‍्था से राज्य में, समाज के 
शान्तिमय जीवन में व्याधात उत्पन्न होने की आशका है, श्रमुक कानून 
उचित है या अनुचित उदाहरण के लिये। क्या व्यवसाय संघों की रचना 
के कारण उनको पालियामेंट, प्रतिनिधित्व भी मिलने का अधिकार प्रदान 
करता है। क्यों संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह कौम करने के घरण्टों की 
सीमा बाँध देने से, पारस्परिक सममौता तथा ठीके की स्वतंत्रता में बाधा 
नहीं पड़ती १ इन पर तथा इनके साथ अनेक समस्याओं पर निर्ण ५ 
करना होगा हर एक प्रश्न में समाज के स्वार्था' का संतुलन करना 
दवोगा । और स्पष्टतः यह सबसे पहला महत्व रखता है कि हम इस विषय 
में स्पष्ट है कि यह संतुलन किस प्रकार प्राप्त करना चाहिये | 

जिस राष्प में समाज के वर्गों में भौतिक विभिन्नता होती है, उसका 
ध्येय विपरीत होकर केघल धनी का कल्याण---साधन करता है धनी 
पंगू की शक्ति राज्य के प्रतिनिधियों को उनकी इच्छा पर प्रथम ध्यान 
देंने के लिये बाध्य करती हैं वह जिसे अच्छा समझते हैं, वही मूखंता- 
पूल भावना शासन के मानसिक वातावरण व्याप्त किये रहती है शज्य 
के घुत्र पर उनका प्रभाव रहता है न्याय से उनका तात्पर्य उनकी मॉर्गों 
की पूर्ति है इतिहास से उपदेश से उनका तातप॑य उमके अनुभवों का 
चृकल्लन है। मिसाल के ज्षिये इद्धलैस्ड के न्यायधीशो दारा व्यवसाय-संघ 
के कामनरकी व्याख्या हो लिजिये । औसश्रोंन के मुकदमे में यह खास तौर 
से प्रकट हुई है अपकरोबिना केठनाई के मालूम हो जायेगा कि मध्यम- 
श्री के वर्ग द्वार परिचालित राज्य के न्यायाधीशों का मस्तिष्क मजदूर 
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शेणी की आवश्यकता को नहीं समझ सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका 
के १४ वें संशोधन का इतिहास पढने वाला अनायास कह बैठेगा कि 
वहां को अदालतों ने सामाजिक-विधान के विकास के विरुद्ध व्यवसायी 
वर्ग के संघर्ष में, इस समाज का शास्त्र बनने का काम किया है | दाल 
ही में, फिनलैण्ड में मताबिकार में जो परिवत्त'न हुये हैं वे केवल इस 
लिये कि व्यवसाय रुघो की शक्ति को इतना और न कर दिया जाये कि 
मालिक मजदूरों को मजदूरी घटा सके और इसी ध्येय से राज्य का 
शासन विधान ही जानबूक कर बदल डिया गया है अधुनिक जगत में 
ऐसा बहुत कम होता है कि ऐसे नग्न रुप में जबरदस्ती प्रजातंत्रीय 
प्रणाली में प्रति क्रियावादी परिवर्तन किया जाये । 
मेरा तात्पर्य यह है कि राज्य का ध्येय प्राप्त हो ही नहीं सकता 
यदि उसके रदत्यो में अपनी माँगों की पूर्ति कराने की क्षमता में घोर 
अम्तर हो | ऐसा अन्तर आधिक रचना के कारण ही होता है | इस 
दृष्टिकोण से राज्य के वैध निर्देश कार्य रूप में केवल नियमेन न्याय होते 
हैं। हरेक व्यक्ति तथा वर्ग को यह पूरा अधिकार है कि वह अपने मन 
में निश्चय करे कि वे बैध या जायज हैं मी <ा नहीं ओर वह अपने 
इर्स। निशय के असुसार उन पर अमल करे। 
इस बात से कानून का ऐसा सिद्धान्त बनता है जो राजनंतिक 
दशन में प्रथम महत्व रखता है। अपने से प्रभावित कर सकने वाली 
समाज की इच्छा की अभिव्यक्ति का नाम ही क्लानून है। उसे अपने 
अनुशासन का दावा केबल इसलिये नहीं हो सकता कि वह क्रियात्मक 
रूप साधारण कर ६५ है.। यह अनुशासन का दावा व्यक्तिमत 
नागरिकों के जीवन पर उनके प्रभाव तथा परिणाम पर निर्भर करेगा । 
यह परिणाम-नागरिकः स्वयं समझ सकता है। इसलिये कानून का 
न्यायत्व या औचित्य नागरिकों के---निशथ पर ही निर्भर करेगा 
अतंएव हरेक राज्य को, अपने ध्येय की पूर्ति के उद्देश्य के कारण, 
अपनी संस्थाओं का ऐसा संगठन करना पड़ेगा कि उसके वैध 
फा० ३ 
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निंदेशों पर नागरिकों का निर्णय पूरी तरह से मालूम होता रहे 
और उसी प्रकार उसको तौला जा सके। अन्यथा, इन निर्देशों के 
परिणाम का पूरी तौर पर पता भी नहीं चल सकेगा। इन निर्देशों 
से शक्तिशाली नागरिकों को इच्छा की पूत्ति ही हो सुकती है 
और चुंकि इस समूह का अनुभव समाज के शेष अंग के स्वार्थ से भिन्न 
है, अतः उसका समर्थन केवल अपने हित के विचार से एक-पत्नोय 
होगा | ऐसी दशा में राज्य केवल एक ही कारण से अपने अधिकार के 
प्रति आदर का दावा कर सकता है--ओऔर वह कारण होगा उसके 
अधिकारों को चुनोती देने के कारण राज्य में उत्पन्न होने वाली 
अव्यवस्था । हम स्वीकार करते हैं कि यह बडा भारी दावा है। प्रतिरोध 
के मूल्य (परिणाम) का विचार करते हुए, उसे अंतिमशरत्र बनाना 
चाहिये । पर, जिस दृष्टि कोण से हम यहां विचार कर रहे हैं, यह तक 
किया ही नहीं जा सकता कि इस अस्त्र की शरण न ली जाये राज्य 
नियम या कानून का मतिरोध करना, उनकी अवज्ञा करना समाज की 
वह स चित-शक्ति है जिसके द्वारा जिनकी माँगों को राज्य अस्वीकार 
करता रहा है, वे न्यायतः राज्य के भीतर काम करने वाली शक्तियों 
के सतुलन में परिवत्त न करने की चेष्टा कर सकते हैं । 
इसलिये क्नानन तभी अनुशासन का दावा कर सकता है जब 
परिणामों के अनुभव से उसका ओचित्य मान लिया गया हो। व्यक्ति 
अथवा व्यक्तियों का समूह अपने अनुभवों से किसी निष्कष या नियम पर 
पहुँचता है और उस निर्णय को उसे मानना चाहिये | ऐसे निशय तथा 
राज्य के नियम में केवल यह अन्तर है कि राज्य अपने नियम का 
शक्ति पूवक पालन करा सकता है। राज्य के बनाये नियमों के पीछे 
केवल शक्ति का आधार होता है। ओर शक्ति स्वतः नेतिकता से 
रहित पदार्थ है। इसलिये जब गज््य का किसी घाभिक सम्प्रदाय या 
व्यवसांय संघ या कम्यूनिस्ट पार्ट ऐसी सस्थाओं से मतभेद या स घर 
होता है, उसे अपने प्रति भक्ति का कोई प्रारम्मिक दावा नहीं होता 
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यह दावा उन लोगों के विचार पर निर्भर करता है जिनका इस स'घष 
से सम्बंध है | राज्य तभी विजय का अधिकारी ह्वोगा जब वह अपने 
नागरिकों को यह साब्ति कर देगा कि उसके नियसोंसे जनता के 
जीयन को सम्पूर्णता उपलब्ध होगी। अपने सदस्यों के जीवन को वह 
जैसा बनायेगा, उसोसे उसके प्रभुत्व को मर्यादा बनेगी । 
इस दृष्टि कोण के सम्बंव में अनेक्त कारणों से आपत्ति की जाती है। 
कहा जाता है कि सामाजिक संस्थाओं को पूर्णतः सुसम्बद्ध रूप में व्यक्ति 
करने बाला यह कोई निर्दोष सिद्धान्त नहीं है | इससे केवल अराजकता 
को ही स्थान नहीं मिलता, इससे तो ऐसा भी आभास मिलता है कि 
किन्हीं दशाओं मे आराजकता भी उचित है। राज्य के प्रभुत्व को एक 
जायज व्यस्था स्वीकार करते हुए भी यह तुरन्त उसको केवल नियमित 
महत्व देता है। वास्तव में यह राज्य को, समाज की अन्य संस्थाश्रों के 
बीच अपने प्रति भक्ति के लिये प्रतिस्पद्दी बना देता है। और ऐसे 
स'घर्ष में वह राज्य को विजय का कोई आश्वासन नहीं देता। इसके 
द्वारा राज्य का कानन न्याय से बिलकुल अलग कर दिया जाता है। 
ज्य के दाशनिक लक्ष्य की व्यार्या करते हुए भी यह अस्बीकार 
किया गया है कि उसके क्रार्य-पस्चिलन में यह लक्ष्य अ्रन्तनिद्धित है। 
मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
है, वह उपलिखित आपत्तियों की भी गुल्लायश रखता है। किन्तु, में 
पूछता हूँ कि ये कोई आत्तियाँ महत्वपूर्ण हैं ? जीवन स्वार्थ बढ़ी विषम 
वस्तु है और इसके अनेक पहलू हैं। इन सबको एक सख़िद्दान्त में इल 
नहीं किया जा सकता । उस राज्य में अराजकता होगी ही जिसमें मनुष्य 
पराचर विरोधी इच्छाओं की पूर्ति के लिये भिन्न दिशाओं में प्रयललशोल 
होगा | कोई नहीं कह सकता कि राज्य की आज्ञा मानने से अश्वीकार 
करना सदैव अनुचित है | यह सत्य है कि इस सिद्धान्त के अनुसार 
राज्य का प्रभुत्व केवल नियमतः स्थापित वह आधार है जिससे, सब 
कुछ सम्बंधित दै | किन्तु, इससे अधिके उसे मानना उसको हरेक काय 
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को चिस्स्थायी बुद्धिनाता का प्रतीक मानना होगा पर, राज्य के सम्बंध 
में हमारा श्रनुमव इसके विपरीत है | यह सच है कि राज्य को समाज 
की अन्य सस्थाओ के मुकाबले में, नागरिका की श्रद्धा तथा समथन 
ग्राप्त करने के लिये होड़ लगानी पड़ती है | पर, कया यह सत्य नहीं है 
कि वह ऐसी प्रतिस्पर्धा करता है। जो भी कोई विस्माक और रोसन 
क्ैथोलिक सम्प्रदाय के 'ैच' झगड़े का इतिहास पढ़ेंगा, या आयरलैण्ड' 
की सिन फेन पार्टी और ब्रिटिश सरकार, आस्ट्रेया की पुरानी सरकार 
तथा इटालियन प्रजा के बीच के झगड़े या जार के रूस तथा तत्कालीन 
रूसी क्रान्तिकारी संस्थाओं के बीच स'घष के इतिहास का अध्यापन 
करेगा, उसे यह स्पष्ट हो जायगा कि कोई भी राज्य या राजसत्ता 
तब तक नहीं टिक सकती जब तक उसके सदस्यों की माँगे पूरी न हो । 
सथुक्त राज्य अमेरिका में “मादक द्रव्व निषेध!! समबंधी कानून का जो 
परिणाम हुआ तथा उससे जो अनुभव हुए, वे साफ तोर पर यह जाहिर , 
करते हैं कि राज्य अपने निर्देशों को पूरी तौर पर तब तक लागू नहीं 
कर सकती जब तक उन लगों पर, जिन पर बह लागू किया गया हे, 
उसका ओचित्य न प्रकट हो जाय | 

कद्दा जाता है कि मेरे बतलाये सिद्धान्त में कानून और न्याय 
अलग चीज हो जाते हैं। इन दोनों में भेद जरुर हो जाता है, पर यह वैसा 
ही भेद है जैंसा हम अपने जीवन में किया करते हैं | जब हम कहते हैं 
कि अमुक कामून अन्याय पूर्ण है, हम स्वीकार करते हैं कि कानून और 
न्याय में अन्तर है।वह तभी न्याय पूर्ण होंगा जब इस उसे ऐसा 
माने | संक्षेप में, कानून स्वतः तट्स्थ है। उसे न्याय पूर्ण होने की 
विशेषता या गुण उसके मानने वाले ही देते हैं।नियम अथवा 
कानून का काम हैं लोगों की मांग पूरी करना । इस काय को पूरा करने 
में उतकी सफलता पर ही उत्तका नेतिक ओऔचित्य निर्भर करता है। 
'उदाहरण के लिये, हम यह नहीं कह सकते कि केवल पुरुषों को मता 
'घिकार देने वाला नियम न्याय पूण हैं इस लिये कि स्त्रियाँ उसे अन्याय 


महन' समाज में राज्य का स्थान "३७ 


पूर्ण कहती हैं | हम सन्‌ १९२६ का ब्रिटिश व्यवसाय स'घ कानून इस 
लिये न्याय पूण नहीं कह सकते कि समी व्यवसाय स'घ उसे एक वर्गीय 
नियम कद कर उसकी भत्सना करते है। ये समी नियम है, कानून 
हैं, विधान के अंग हैं। इनको कानून बनाने की नियमतः शक्ति रखने 
वालों ने बनाया है पर इनमें से कोई भी उस समय तक न्याय-युक्त 
नहीं है जब तक उनके फल को भोगने वाले ऐसा न समसे | 


हमको इस दलील से प्रभावित नहीं होना चाहिए | कि राज्य- 
सम्बन्धी हमारे दृष्टिकोण के अन्तर्गत राज्य की रचना का दर्शानिक 
महत्व तथा उसकी दर्शानिक सक्ता आती ही नहीं। यह भी सत्य है। 
क्या मानव-जीवन ऐसी स्थिति में हैं कि वह अपने स्वभाव से उत्पन्न 
समूची शक्तिमक्ता को प्राप्त कर सकता है, चरितार्थ कर सकता है ? 
क्या राज्य उसे ऐसी अ्रधिकार-योजना देगा, जिसके जिना, जैसा मैंने 
दिखलाने का प्रयत्न किया है, ऐसी अनुभूति असम्मव है। राज्य को 
असलियत जानने का इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है। कोई भी 
व्यक्ति ईमानदारी से नहीं कह सकता कि सन्तू १७८६ के पहले का 
फ्रॉसीसी राज्य या सम्‌ १९१७ के पहले का रूमी राज्य ऐसे बेब निददृशों 
तथा आ्रावश्यक कतव्यों को लेकर चलते थे जिनका लक्ष्य समूची प्रजा 
का कल्यांण करता रहा हो तथा उतकी जनता भी यही मानती रही 
हों कि उन निदेशों का लद्बव जन-कल्याण की तलाश हैं। यदि यह 
उत्तर मित्षता है कि राज्य की नीयत को अच्छा मानना ही चाहिए 
और यह स्वीकार करना चाहिए कि बह जो कुछ करता है, अच्छा से 
अच्छा काम करने को नीयत से करता है तो मेरा उत्तर केवल यही 
होगा कवि इसका निर्णय वे ही कर सकते हैं जो राज्य के कामों का फन्न 
भोगते हैं। सन्‌ १७८६ में फ्रक्के जनता ने तथा सन्‌ १९* ७ में रूछी 
प्रजा ने यह निश्चय किया कि ज़िस प्रणाली में वे रहते है, बह कहृनकी 
उचित तथा वैध मॉगों की पूत्ति नही कर सकती | मैं नहीं ज्यूनता कि, 
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ऐसा निर्णय और किसी अन्य उपाय से कैसे बदला जा सकता है या 
ऐसे निशय को कैसे रद्द किया जा सकता है। 

जाहिर है कि आ्रौचित्व के विचार से राज्य के वैध निर्देश, जिस 
उद्द श्य की पूत्ति के त्िए बनाये जॉय, उसी की भावना को लेकर उनकी 
रचना हो | यदि राज्य से हम ऐसी आशा करते हैं तो शासन एक 
धरोहर मात्र है और यह धरोहर किस सीमा तक सम्हाल कर रक्खी गईं, 
इसका फैसला वे ही कर सकते हैं जो शासन के काय परिचालन से 
च्क्रम की आशा करते हैं। 


अन्ततोगत्वा, कोई भी सरकार कुछ व्यक्तियो का एक समुदाय है 
आ राज्य के नाम पर अपने सह-नागरिकों को हुक्म दे रहा है। इनके 
हाथ में इस शक्ति का बना रहना उनके बुद्धिमता पूर्वक हुक्म दने पर 
निर्भर करेगा अ्रधिक या लघु गुरुत्व की अनगिनत मॉगों से वे घिरे रहते 
हैं और ये सभी माँगें उनसे अपनी पूर्ति की आशा करती है। शासन 
तथा शासक के रूप में, उनके कार्या' की बद्धाानी अधिक से अधिक 
की मॉग पूरी करने की योग्यता पर निभर करेगी । अधिक से अधिक 
माँग पूरी करने के लिए, यह जरूरी है कि वे अपनी प्रजा के दिल और 
दिमाग़ से जितनी ज्यादा जानकारी रकक्‍्खेंगे, उतना ह्वी अ्रभिक वे उचित 
नीति का निश्चय करने के तह तक पहुँच सकंगे। इसीलिए समाज में 
स्वतंत्रता तथा समानता अपना महत्व रखती है। स्वतंत्रता के द्वारा ही 
माँगों की रूपरेखा तय्यार होती है और वे पेश की जाती हैं, समानता 
हमें यह विश्वास दिलाती है कि इन मॉँगो की निष्पक्ष रूप से नाप 
जोख होगी । 

अधिकारों की. जिस प्राणली का मैंने वर्णन किया हैं, यदि वे क्रिया- 
त्मक रूप से राज्य में चालू हैं, तो वहाँ"स्वतंत्रता और समान ता रहेगी 
ही। किन्तु यदि मनुष्य सामाजिक प्राणी हे तो यह भी सत्य है कि राज- 
नैंतिक दृष्टि सें वह परम्यरागत गतिद्वीन जीव है | बिरले ही, ब्यक्तियत- 
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रूप से, बढ अपनी शक्ति को जानता है। इससे भी अ्रधिक बिरले 
ही, व्यक्तिगत रूप से ही, ऐसी शक्तित का बोध होने पर भी, अपनी 
आवश्यकताओं के प्रति ध्यान आकर्षित कर पाता है। इस युग के 
राज्य की विशालता में उसकी आवाज़ जगल में €दन के समान है। 
अपने विचार के लोगों के साथ मिल कर संगठित हो जाने पर ही वह 
अपनी माँगों को सबल कर सकता है और तभी इनका प्रभाव पड़ सकता 
हैं। इसलिए, सगठन प्रारम्भिक महत्व रखते हैं। इनके द्वांर ऐसे अनुभवों 
की विशेषता पर सब अकट होती है जिन पर अन्यथा ध्यान भी नहीं 
दिया जा सकता था। आकाश के नीचे अपने लिए. भी स्थान बनाने 
का मानव का स्वतः-कृत प्रयत्नों कौ जानकारी ऐसी माँगो से होती है । 
ऐसे कभी प्रयत्न या अनुभव राज्य के काम के नहीं होते। उदाहरण 
के लिए, क्रिकेट क्लत्र में कोई राजनेतिक प्रसज्ध नहीं होता। किन्तु 
अनेक संस्थाओं अथवा संगठनों की सफलता अपने प्रयत्नों को राज्य 
के नियम यानी कानून में परणित करने पर निर्भर करती है। मिल 
मालिक संत्र, व्यवसाय संघ, राष्ट्रीय थियेटर (नाठय कला प्रदंशन) 
को उन्नत करने वाली सस्था--सभी यह प्रयत्न करते हैं कि उनकी 
इच्छा राज्य की इच्छा (संकल्प) का एक अंग बन जाय। उनकी 
स्वत्ता की उपयोग्त! इसी पर आधारित है कि राज्य के वैध निर्देशों 
में उनका भी स्थान हो । 

स्वतः बनी हुई संस्थायें सदस्यों को आवश्यकताओ्रों की पूरी करने 
की शक्ति के बल पर द्दी जीवित रहती हैं। राज्य उनको जीवन नहीं 
प्रदान करता | अक्सर वे राज्य की उपेक्षा के बावजूद भी जीवित 
रहती हैं--- जैसे सन्‌ १८२४ के पहले ब्रिटिश व्यवसाय सथ मानव के 
अनुभवों से शात आवश्यकत/भञ्रों को वे आप से आप अभिव्यक्त करती 
रहती हैं। और समाज का जीवन इतना विस्तृत है कि श्रगर उच्चित 
हो तो भी, केवल राज्य द्वारा वह नियंत्रिद अथवा शासित नहीं हो 
सकता, अ्रतएव समाज का बहुत कुछ सद्चालन(इन संस्थाओं दारा 
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होता है | अवश्य यह तक हो सकता है कि जिस समाज में भिन्न प्रकार 
के जितने अधिक सामुदायिक जीवन हैं, उतनी ही अधिक समुचित 
मात्रा में उसकी इच्छाओ की पूत्ति होगी। इससे हम यह निष्कष 
निकालते हैं कि राज्य जितना कम इन संस्थाओं के जीवन में हस्तक्षेप , 
करता है, उतना ही अ्रध्रिक दोनों का-+राज्य तथा' संस्थाओ का 
कल्याण होगा | इन संस्थाओं श्रथवा संगठनों के ऊपर केवल नाम 
मात्र का तथा बिना हस्तक्षेप का प्रभुत्व रहे | राज्य यह स्वीकार करे 
कि उन्हें अपनी सत्ता रखने कः स्वतः सिद्ध अधिकार है। राज्य ण्ह 
स्वीकार करे कि जीवन के ऐसे पहलू भी हैं । जैसे धर्म, जिनमें उसका 
अपनी महत्ता पर जोर देना सामाजिक हानि करेगा । क्योकि जहाँ तक 
मौलिक विश्वासों का सम्बंध है, नागरिकों ने मिलकर अपने मन से, 
अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिये जो संस्था बमा रखी है, उसके 
सामने राज्य का हुक्म खोखला और अथरहित होगा । इस सम्बंध में, 
राज्य के प्रभुत्व में वेसी भावुकता का ओज नहीं होता जिससे बह 
प्रभावशाली तथा सफल भक्ति या अधिकता प्राप्त कर सके | 

इससे यह भी प्रकठ द्ोता है कि स्वभावानुसार, हरेक समाज तह 
में सघशील होता है | राज्य मी, अपने नियमित कानूनों के अतिरिक्त, 
अन्य संस्थाओं के समान है, उनमें से एक है । उनके ऊपर नहीं है | 
अन्‍य संस्थायें अपने सदस्यों के लिये जो निदेश जारी करती हैं, उनके 
साथ रचनात्मक सम्बंध होने के कारण ही राज्य के बेध निदेश सफल 
होते हैं| राज्य को चाहिये कि समाज की अधिकतम सन्तुष्टि करने 
वाली मांगो को समझकर, जानकर, उनके अनुकूल निग्रम धनाये-कानुन 
बनाये | और ब्रह दभी ऐसा कानून बनाने का प्रयास करे जब उसे 
उंस कानूम के कार्यरूप में परिगत दोने पर जिन लोगों पर असर पड़ने 
वाला है, उनकी सम्म्ति भी प्रतिनिधि रूप में ठीक से प्राप्त कर ली 
ज्ञाय | क्योंकि सफल कानून, प्रायः सदेव वही होता है जिसके प्रयोग 
के/छमय, शांसन के लिये उप्रलब्ध अधिकलम अनुभवों का समुच्चय 
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हो । उदाहरण के लिये, यह सभी को माल्नूम है कि ब्रिठेन में स्वास्थ्य 
के ब्लीमा को महान योजना को सफलता इसीलिये है कि योजना बनाने 
के पहले, पग पग पर भेडिक्रल असो-शियसन्स तथा अन्य स्वीकृत 
संस्थाओं से परामर्श किया गया। कोई कानून इसलिये सफल है कि 
शासन के हर पहलू से, उसके सम्बंध में अनुभव रखने वाले तथा उसके 
प्रशाव में आने वाले लोगो को उसकी उपयोगता का विश्वास दिला 
दिया गया है। ऐसे विचार विमर्ष से याद तत्सम्बधी वर्ग की स्त्रीकृति 
न भी प्राप्त हो तो भी उन्हें यह सन्‍्तोष रहता है कि निर्णय के पूष 
उनके ज्ञान का उपयोग क्रिया गया, उससे लाभ उठाया गया। तथा 
उनके अनुभव की नाप-तौल हुईं । संकल्प की छाप राज्य ही लगाता 
है, पर छाप लगाने के पूर्व की क्रिया सम्बंधित नागरिकों को ऐसा 
बोध नहीं होने देती कि राज्य उनसे ऊपर है या उनके विरुद्ध है। 
कानून बनाने की क्रिया में सक्रिय तथा अ्रन्तरंग भाग लेने के कारण 
न्ागरिकों में स्वयिता की भावना आ जातो है। 

मेरा कहना है कि इस उदाहरण से एक महत्वपूर्ण सत्य का पता 
चलता है | थूकि समाज मूलतः संघशील है, इसलिये कानून का 
चेतावनी देभे वाला स्वरुप जितना ही केवल जादिरा रहे, उतना ही 
लभाजके लिये कल्याणकर होगा | भिन्न स्वार्थों के समुदायों में--- 
लिनको हम संस्था में कहते हैं, राज्य की प्रणालो से जितना ही अरन्त॑- 
सम्बंधित शेंगे, उतना दी अधिक मुअस्सिर उस बनाये जाने वाले 
काभून का तत्व हो न होगा, बल्कि कानून बन जाने पर उसका कार्य रूप 
परिणत होना भी । हमको थह मान लेना चाहिये कि कोई भी सरकार, 
जो बेधानिक रूप से चुनी गई है, जब तक सरकार है अपने निणुय 
करने के अधिकार को छोड़ने को तय्यार होगी। किन्तु, कोई भी 
सरकार इस प्रकार से वैसी सरकार नहीं रह सकती जो अपने नागरिकों 
को विश्वास दिलाती रहती है कि वह उनकी माँगों को पूरा करने में 
प्रयत्म शील है । और, समाज़ में स्‍्वय संगठित सह्थात्ं का स्थान 
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तथा कार्य मान लेने पर, उपलिरिवत विश्वास उत्पन्न करने का सबसे 
अच्छा तरीका है कि शासन की क्रिया से इनका प्रत्यज्ञ और आन्तरिक 
सम्बंध स्थापित किया जाय । अपने जीवनसे सम्बंध रखने वाली चीजों 
में परिवत्त न करने के समय जिन लोंगों से सलाह नहीं ली जाती, वे 
उस परिवत्त न के ओचित्य के सम्बंध में वैसा विश्वास कर ही नहीं 
सकते | उसकी सम्भावनाओ के सम्बंधमें उनका वैसी अच्छी धारणा 
नहीं हो सकती | इनसे कहीं अच्छी धारणा उनकी होंती है जिनके 
अनुभव की बात अस्वीकार कर टी गई हो, फिर मी जिनको यह संतोष 
होता है कि उनके तत्सम्बंधी दष्कोण को जानने का सच्चा प्रयत्न 
किया गया है। आजकल क्री सरकारों की असफलता का एक बड़ा 
कारण यह भी है वे समाज की संस्थाञ्रों के स्वार्थों के विपरीत चलने 
लगती हैं और अपनी प्रगति में उनको भी अपना अज्भ बना कर नहीं 
ले चल सकतीं । 

इस अनुमान से एक दूसरा सिद्धान्त मालूम होता है, और इस 
दूसरी सिद्धान्त के मद्॒त्व को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता | 
चेक समाज का स्वभाव संघशील है, अतः राज्य में शक्ति जितनी ही 
विस्तृत रुपेण विकरित होगी, उतना ही उसका कार्य परिच,लन सफल 
होगा | तीन मोलिक कारणों से ऐसा होना चाहिये। सबसे पहली बात 
तो यह है कि जितने ही अधिक आदमियों को कानून के परिणाम के 
प्रति जिम्मेदारी होगी, उतना ही अधिक थे उसके परिणाम में रुचि 
लेंगे ।अ्रत्यधिक केन्द्रीमूत सत्ता वाले राज्य में आशा पालन स्यात 
ही रचनात्मक या परिणाम दायक होता है | प्रज्ञा, यंत्र की तरह, 
गतिहीन रूप से निर्देशों का पालन करती है। और आवश्यक अवसरों 
पर, या आपत्काल में जिस जिम्मेदार सहयोग की जरूरत होती है बह 
जरूरत के वक्त नदारद पाया जाता है। केन्द्री करण---अधिकार के 
केन्द्रीकरण से ऐसी एक-साँ सूरत पैदा होती है, ऐसा समीकरण हो जाता 
हे कि उसमें समय तथा स्थान की ग्रतिभा का अ्रभाव होता है यह दूसरी 
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बात हुईं | उसके केन्द्रीकरण) कार्य परिचालन के तराजू में अनुभव 
को तौलने में बड़ी कठिनाई होती है। क्‍यों कि असफलत;ः का मूल्य 
इतना महंगा पड़ता है कि शासक सभी बातों की और आकृष्ट नहीं 
होता। ऐसे शासक का पहला वसूल होता हैं कि कम से कम भूल 
कर । अन्त में केन्द्रीकरण का अर्थ यह होगा कि शासन में समय 
की (समयाभाव की) समस्या का कोई इतत नहीं निकाला जा सका। 
'मत्रिमणडल या व्यवस्थापक सभा में ऐसी संस्था में दिन में कुछ 
निर्शवत बन्दे तक ही काम कर सकती हैं। केन्द्रीभूत प्रणाली में 
अनगिनत समस्यात्रों तथां भिन्न कार्जों से लदे रहते है।इस दबाव 
का मतरूब यह होता है कि बहुत सी ऐसी जरूरी चीजें जिन पर ध्यान 
देना चाहिये, कभी नहीं देखी जाती और प्रायः जिस बात पर पूरी तौर से 
विचार करना चाहिये, वह जहदी से ह्वी तय हो जाता है| ब्रिठेन 
की राजनेतिक संस्थायें, इस समय, ऐसी परिस्थित के खतरे की एक 
सात्र मिसल हैं | जो पालामेन्ट भारतवर्ष के शासन के लिये जिम्मेदार 
थी, साधारण तौर पर साल में केबल दी दिन उस पर विचार कर 
सकती थी | और मंत्रिमन्‍्डल, साधारण सभा हाउस (आफ कामन्स) 
में पेश होने के कुछ ही घन्टे पहले बजट वाषिक आय व्यय का 
चिद्ठा) देख पाता है ; 

आज के सौ वर्ष पू्व॑ अधिकार का केन्द्रीकरण उतना खतरनाक 
'नहीं था जितना कि आज है। केपल इस लिये कि उस समय राज्य 
का कार्य-विस्तार आज से कहीं छोटा था | आज तो, इमारी तरह 
जिटेन के समान) सामाजिक जीवन के हर कोने में उसकी लम्बी 
अंग्रुलियाँ पहुँच जाती हैं---आज तुम और लचीली कायवादी 
झनिवाय है। पर, मेरी सम्मत्ति में, ऐसे विकेन्द्रीभूत राज्य को ही सिद्ध 
करता है निसमें उसके कार्य पर्याप्त स्पेण सुसम्बद्ध होते हैं। विकेन्द्री 
करण की समस्या का केबल भौगोलिक रूप. हो नहीं है| अवश्य यह 
जररी है [क लब्दन, मैंनचेष्टर! न्यूयाक, बलिन और पेरिस स्थानीय 
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मामलों में केन्द्रीय सरकार के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार होते हुए. भी, 
स्वृतत्र रहें, और कोई नया काम स्थानीय ह्वित के लिए करने में उनको 
अपनी सरकार से आज्ञा न ग्राप्त करनी पड़े | पर, यह समस्या मौलिक 
है । समान स्वार्थ बाले समुदाय, जैसे वस्त्र का उपयोग, अपने समुचित : 
शासन के लिये वैसे ही शासक सस्थाओं की आवश्यकता रख्ते हैं 
जैसे कोई दूसरा नगर--एक ऐसा भी क्षेत्र है जिसमें समुचित सरक्षणों 
के अन्तगंत, उनको अपने अनुशासनके लिये वैसा ही नियम बनाना 
पडता है जैसा कि वियना या कोइ दूसरा नगर अपने लिये बनाता 
है। सभी नियमों तथा कानूनों को सीमित क्षेत्रों के लिये बनाना यानी 
न्यायशास्त्र को सीमाबद्ध करना समाज के अन्तर्गत काम करने 
वाले हितों तथा स्वाथो' को गलत सम्भना है। जब तक कि 
हम, हर समय पर राज्य के वैध निर्देशों को हर सस्‍्था के समुचित 
हितों से सम्बद्ध न कर दें; वे सफलता पूर्वक काम नहीं कर सकते। 
आज़ की सभ्यता की बहुत कुछ बुगई या भीमारी इस कारण भी है, 
कि राज्य की संध्थायें (प्रणाली) जिस समाज पर नियंत्रण रखने का 
प्रयास कर रही' है उसकी परिवत्त न शीतल परस्थितियों के साथ, विशेष 
कर आधिक मामलों में, गति नहीं रख पाती--दौड़ नहीं सकती । 
इस बहस को शायद इस तरह थोड़े में कह्दा जा सकता है कि 
सजनेतिक दर्शन में हमारी सबसे पहली आवश्यकता है आज राज्य के 
लिए ऐसा' सिद्धान्त बनाना जिससे विधान के निरन्तर समाजीकरण का 
प्रयत्न होता रहे | आधुनिक राज्य के वैध निर्देश जिस अगधार पर बने 
हैं, बही उसकी कमजोरी है | 'हर सामाजिक योजना की तरह आज 
का राज्य न्याय की एक भावना पर संगठित है। पर, वह भावना 
व्यक्ति को ही सम्पत्ति का स्वामी समझती है। राज्य उसकी रक्ता कौ 
ही अपना सबसे बढ़ा काम समझता है। वह १८ वीं सदी की भावना 
का प्रतीक है, निरंकुश शर्मक्ति के आक्रमण से अपनी रह्षा करने की 
संभ्पत्तिवान की कामना है। इस भावना से जो स्वाधीनता तथा 
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समानता प्राप्त हुई थी, वह सम्पत्ति के स्वामी के लिये स्वधीनता 
तथा समानता है। इस दृष्टिकोण से जो लोग फ्रॉँस तथा जर्मनी के 
नागरिक विधान (सिविल कोड) की परीक्षा करेंगे, वे इन नियमों के 
तात्विक सिद्धान्तों से शायद ही यह समर पायेंगे कि इन देशों में ऐसे 
नर-नारियो की बहुत बड़ी जनसंख्या थी जिसके पास उसका परिश्रम 
ही उसकी सम्पत्ति और पू'जी थी | प्रकट तो ऐशा होता है कि इन 
नियमों में उसे अपने मालिक से पह दारी, सामेदारी या काम का ठीका 
करने की स्वतंत्रता थी, पर यह एक श्रममात्र है | जरूरत तो इस बात 
की है कि हमको समूचे नागरिक समूह के लिए. राज्य के वैध निर्देशों 
द्वारा समान रूप से वास्ताविक अधिकार आरप्त करना चाहिए | 

आज हमारी हाज्त भी उस युग के प्राचीन रोम की जनता के 
समान है जिसने विशेष अदालत (पश्चायत) तथा १२ अंगोंवाला 
कानून का संस्क्ृण नहीं प्राप्त किया था। इन दोनों विधानों द्वारा 
न्याय की भावना की घुरी कः अविक विस्तुत तथा व्यापक करने का 
अयत्न किया गया था। जिस तरह उस जमाने में, बिना भू या णह- 
सम्पक्ति के नर-नारी को कानून की रक्षा नहीं प्रात्त थी, उती प्रकार 
आज बिना सम्पक्ति या जायदाद वाला नागरिक उन अधिकारों का. भोग 
नहीं कर सकता जो सिद्धान्त: उसे प्राप्त हैं। और चूंकि वह अपने 
बौद्धिक्ष तथा आिक मुक्ति के प्रति अधिकतम सचेत द्ोता हुआ राज्य 
से, अ्रधिका रों क्री स्वीकृत की परिधि में, राष्ट्रीय शिक्षा तथा व्यवसाय 
संघ ऐसी बातों क्रो मनवा चुका है, अब वह राज्य को बाध्य कर रहा 
है' कि अपनी न्याय शीलता की भावना में, उसके हितों का भी उतना 
ही ध्यान रखा जावे जितना कि सम्पत्तिवान का रखा जाता हे। 
अवश्य इस मार्ग में बावायें हैं। उसकी मॉयो के सामने जो रिशयातें 
की जा रही हैं वे वैस ही पक्षपात-पूर्ण हैं जैसा रोम में सम्मपत्ति-विद्वनों 
के प्रति किया जया था | किसी एक विषय में भी प्रचलित प्रणाली में 
समान रूप से परिवत्त न , नहीं हो रद्य है। उदाहरण के लिए, हमारे 
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व्यवसाय संधों ने मजदूरों के लिए काम करने की स्वतत्रता के सम्बन्ध 
में जो मर्यादा नियत की है, उसकी आंशिक मर्यादा को राज्य ने जिस 
प्रकार संरक्षण दिया है, वह वास्तव में मालिक के अधिकारों का उसी' 
प्रकार संरक्षण है | जिस प्रकार प्राचीन रोम की व्यवस्थापक सभा में: 
रोमन सत्तथारियों के बहुमत के कारण वहां के सम्पत्तिवान को पात्प 
हुआ था | प्राचीन रोम, में फ्लैंवियस के समय के पूर्व पांटिफ की सभा! 
ने, काननी कार्यों की प्रथा तथा सिद्धान्त को ऐसा रहस्य पूर्ण तथा गुत्प 
बना दिया था कि साधारण जन उनकी थाह का पता भी नहीं लगा 
सकता था | उसी अकार से हमारे (ब्रिटिश) स्मृति शास्त्र में परम्परा 
तथा पुरानी परिपाटी मजदूर जमात के विपरीत काम करती है। 

यह जरूर कहना पड़ेगा कि रोमन कानून ने जन्मना, साधारण 
जन की जो अधिकार द्वीनता थी, उससे आशिक रूप में उसे छुटकारा 
दिलाया | वही हमारे साथ हो रहा है। नयी आर्थिक व्यवस्था वैध 
निर्देशों में तात्विक परिवर्त्तन का संकल्य लेकर हीं प्रकट होती है । बिना' 
ऐसे परिवर्तन के नथी व्यवस्था हो नहीं सकती । वह राज्य को बाध्य 
करती है कि उसकी माँगों को स्वीकार कर ले श्रन्यथा वे वैध विदेशों 
में सम्मिलित न किये जाँयेगे। नयी आथिक व्यवस्था का अर्थ है 
व्यापक मताधिकार । व्यापक मताधिकार का श्रर्थ होता है जनसमूह द्वारा 
राजनैतिक संस्थाओं से काम लेने की शक्ति पर विजय प्राप्त करना | 
अवश्य वे इस शक्ति से ऐसा काम लेंगे जिससे उनकी उन आवश्य- 
कताओओं की पूर्ति हों जो इसके पूर्व राज्य के स्वभाव के अनुकूल म थीं |. 
उनके शासना|धिकांर में वे हीं चीजें न्याय का धाषा«ण तथा स्वा- 
भाषिक अंग प्रतीत होती हैं जो कि एक पीढ़ी पहले के राजनीतिशों दायरा 
असम्मव समझी जाती थीं। नयी ब्यवस्था वाले अपनेबहुमत के अनु- 
कूल नियम समाज पर उसो प्रकार लागू करते है जिस प्रकार उनके 
पहले के लोग अपने लिये करते थे | नियम, नतिकंता तथा घर्म जीवन 
की नयी राज्य में उसी प्रकार चल पढ़ते हैं जिस प्रकार अन्य वर्गों 
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के शक्तिवान होने पर | पहले की सामाजिक योजना में जिस प्रकार 
तत्कालीन विचार धारा का आदर होता था, उसी प्रकार, अपनी 
आवश्यकताओं की बातो में वे आदर की भावना उत्पन्न कराते हैं। 
जिस वर्ग का राज्य पर आधिपत्य होता है वह केवल अधिकार-च्युत 
के अपहरण का अधिकार ही नहीं चाहता | वर्तमान सोवियत रूस के 
समान वह यद्द भी चाहता है कि उसके अपहरण का ओचित्य के साथ 
सामझस्य हो, अपहृत को उन सिद्धान्तो की न्याय शीलता को 
स्वीकार करना चाहिये जिनके द्वारा उनको अधिकार-च्युत किया गया 
है | इसी प्रकार, पुराने जमाने में सम्पत्ति पर आक्रमण सब्नसे बडा पाप 
समक्ता जाता था। वह समाज उस व्यक्ति को सम्मान पूर्ण तथा 
आदरनोय सममता था जो अपने बाल-बच्चों को भूखा रख सकता था 
पर अपने पड़ोसी की सम्पत्ति पर आँच नहीं आने देता था | 

आज जो हो, रह है, वह नियम या कानन की प्रेरणा का विस्तार 
मात्र हे । आधुनिक सामाजिक परिस्थिति में, स्व॒त्वों की जिस योजना 
को मैंने अन्तर्निद्दित सिद्ध किया है, उन्होंने नेतिक दावे से बदल कर 
वेधानिक कर्तव्यों का ठोस रूप घारण कर लिया है | इसी उद्देश्य 
से राज़्य जान बूककर निजी सम्पत्ति को छीन लेता है। जो सुख 
सुविधा सम्पत्ति रखने वाले को सुल्लम थी, बिना राज्य की सहायता 
के उन सुख छुविधाओं को भोगने वाले के मत्ये राज्य काज उनको 
जन समूह के लिये सुलभ कर रहा हैं। आधिक शक्ति की सर्त्ता के 
सम्बंध में परिवत्तित भावना के कारण, नवीन समाज में व्याप्त न्याय 
की विस्तृत विचार धारा के कारण ही आज अधिकारों की ऐसी अनु- 
भूति हो सकी है तथा उन्हें प्राप्त किया जा सका है | 

इस सम्बंध में दो अंतिम बातें कह दी जाय । यह मानने का 
कोई कारण नहीं है कि ऐसा परिवत्तंन अनिवार्य है।न तो हम 
अवश्य ही इसकी शान्तिमयः सफलता पर ही भरोसा कर सकते हैं॥ 
पहली बात के बारे में तो हम यही कह सकते हैं कि अधिक विकास 
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के वत्त मान रूप का अर्थ होता है जन समूह को अधिकार प्राप्त हो 
जाना | इस अधिकार परिवत्तन से वैध निवेश एक छोटे से पर्ग की 
की तुलना में समृह के ह्वितो पर जोर देंगे | पर, यदि किसी अच,नक 
दिशा में-झाशातीत रुप में, आधिक योजना यकायक पलट जाय तो 
जिनके द्ाथ में अधिकार आ जायगा, वे अधिकारों तथा स्वत्वो के 
तत्व को अपने स्वाथ में परिवर्तित कर देगे | 

आिक व्यवस्था में परिवर्तन की शान्तिमय सफलता पर हम 
कृदापि भरोसा नहीं कर सकते | न्याय-अन्याय के विषय में आदमी 
अपने विचारों से चिपटे रहते हैं। आप से आप थे शक्ति को छोड़ने के 
लिये तय्यार नहीं होते । कानूनी श्रधिकारी तथा राजनतिक शक्ति में 
सम्बंध स्थपित रखने के लिये जो निरंतर रियायतें की जाती रहती है 
उन्हीं से शक्ति कायम र६ती है। जिस शासन विधान में ऐसा सम्बंध नहीं 
स्थापित किया जा सकता, नयी ब्यवस्था अपनी इच्छा को लागू करने 
के लिये शक्ति से काम लेती है। ऐसे प्ररिबंत्तन का घातक परिशुमम हो 
सकता है --इसलिये कि नयी सभ्यता इतनी यंत्रीय और विषम है 
कि बड़े पैमाने पर हिसा के सामने जीवित द्दीन रह सके। इसलिये 
तक कहता है कि लगातार सुधारों की नीति बर्षी जाय। पर आदमी 
पूरी तरह से बुद्धिसि काम करने वाला प्राणी नहीं हैं | हमें इस बात 
का कोई भरोसा नहीं है कि बुद्धिमत्ता की घिजय होगी 


तीसरा अध्याय 


राज्य का संगठन 
( १ ) 

राज्य के सगठन की समस्‍या प्रजा तथा निग्रस के बीच सम्बंध की 
समस्या है। प्रजा नियमों के बनाने में माय ले सकता है, इस दशा 
में भिन्न मात्रा में, राज्य प्रजातंत्र होगा या, बिना प्रजा के भाग लिए 
नियम उसके ऊपर लागू कर दियें जाँय, जिस दशा में, भिन्न मात्रा में 
ही, राज्य निरकु श होगा । ' 

दोनो प्रकार का संगठन अपने शुद्ध रूप में नहीं रद्द सकता । पूर्ण 
प्रजातंत्र हरेक विचारणीय विषयों पर समूची जमता से परामश करेगा ! 
निरंकुश शासम राज्य में, समूची योजना को स्वय॑ँ बनायेगा और लागू 
करेगा | आज जितने विशाल समुदाय है, उनको देखते हुये दोनों ही 
बातें इस आधार पंर अ्रसम्मव मालूम होती हैं । 

साधारण जीवन में इन दोमों प्राणियों को खिचड़ी वाला राज्य ही 
देखते हैं। कुछ समुदायों में, जैसे फ्रांस्स और ग्रट्ध ब्रिठेन में, प्रजातंत्रीय 
तत्व की प्रबलता होती है, दुसरे राज्यों में, जैसे रूस और इस्ली में 
निरंकुशताकऋ पर जोर होता हे | दर अकार की शक्तियों का मिल जाना 
सम्भव होता है। कोई प्रजा तंत्रीय-रुपेण प्राप्त निशुय निरकुश सम- 
शक्तियों की कार्यक्रारणी-समिति द्वारा रद किया ज। सकता है। यह भी 
हो सकता हैं कि स्विट्ज़रलेंड की तरह. निर्वाचकों द्वारा चुनीं गयीं 
व्यवस्थापक सभा कार्यकारणी पर पूरा प्रभुत्व रखती हो। या संयुक्त राज्य 
खंमेश्कि। की तरह, व्यवस्थापक सभा तथा कायकारणी दोनों के अधिकारों 


#जिस' समय यह पुस्तक लिखी गई थीं, इटली में फ़ासिस्ट शासन 
था आज अजातंत्र है । 
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का निर्यय अदालत के द्वाथ में हो जो स्वय वैधानिक संशोधनों की शक्ति 
के आधीन काम कर सकती हे । 

किसी राज्य के वास्तविक स्वरूप का निश॒य उसकी ऐतिशसिक 
परम्मपराओं पर निर्भर करेगा । उसके जीवन पर, जनता के अशुभवों 
की जो खुन्दर छाया की छाप होती हैं उसके कारण यह कहना कठिन 
शो जाता है कि कौनसा प्रकार किससे अधिक अच्छा है। आम तौर 
. पर हम यही कद सकते हैं कि निरंकुश शाधन प्रणाली की ठल्ना में, 
प्रजातत्रीय शासन प्रणाली अ्रधिक उपयुक्त है, कम से कम पश्चिमी 
सभ्यता के स्वभाव का विचार करते हुऐ | अन्य कमजोरियों के होते हुये 
भी प्रजात॑त्र वैध निर्देशों में की रचना के पूर्व अधिक से अधिक जन समूह 
की मांग का ध्यान रखा जाता है । इन निदशों के कार्य परिचालन की 
आलोचना दी उनके जीवन का आधार होती है। जिम्मेदारी की 
भावना को बढ़ा कर जिन प्रयत्नो को बढ़ाती है | इससे राज्य के नागरिकों 
को केवल निर्णपोंमें माग लेने की.ही मावना नहीं पैदा होती बल्कि 
उसके तत्वों को प्रभावित करने का अवसर देतो है। यहद्द मान लेने 
'पर भी, और अनुभव से ऐसा प्रकट भी होता है कि निरकुश .प्रणाली की 
सुलना में प्रजातंत्रीय प्रणाली बहुत धौरे काम करती है, और यह भी 
कैवल इस लिये कि उसे भिन्न प्रकार की इच्छाओं को साथ लेकर 
चलना पड़ता है, ऐसी दूसरी कोई प्रणाली नहीं है जो संस्था के रूप 
में राज्य के लिये आवश्यक सेंद्धान्तिक उद्दे श्यों की पूर्ती कर सके | 

पर, केक्‍्ल यह कह देने से कि राज्य का प्रजातन्नीय रूप होना 
ध्वाहिये, उसके ऐसे रूप को व्यक्त: करने वाह्ती संस्थाओ्रं का निणुय 
नैंहीं हे जाता | क्यों कि व्यापक रूप से यह कइना असत्य नहीं है. 
कि क्रिंसी भी ढर के प्रजातत्र को श्रमी तक अपनी अ्रभिव्यक्ति के 
लिए उपयुक्त संस्थायें मालूम नहीं हुई हैं। किसी प्रकार के वैध निर्देश 
सम्बन्धी योजना की समीक्षा करने पर तीन प्रकार के अधिकार , की 
आवश्यकता प्रतीत होती हैं-.(१)हमको ऐसी संस्थाओं की ग्रावश्यकता 
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है जो उन आम नियमों को निर्धारित करें जिनको समूचे नागरिकों पर 
लागू किया जायगा समूह के एक ऐसे अंग पर लागू किया जाय जिनके , 
हित स्पष्टतः मालूम हैं तथा जो हित समूह के हित से मिन्न हैं। ऐसी 
संस्थाओं का रूप “व्यवस्थापक? होगा । वे या तो “'ार्लामेंस्ट सहित 
सम्राट” की तरह (ब्रिटेन में) सब प्रभु-ब्यवस्थापक सभा हो सकती है 
या किसी नगर की म्युनिसिपल कोंसिल हो सकती है जिसके काँय की 
सीमा सर्व प्रभु संस्था के नियम द्वारा निर्दिष्ट हो (२) हमको ऐसी 
संस्थाओं की ग्रावश्यकता होगो जो व्यवस्थापक सभा के अन्तर्गत काम 
करेगी | तथा उनके द्वारा निर्धारित नियमों को कार्य में परिण्त करेगी | 
इस प्रकार की स'स्थाओ के सम्बंध में तात्विक बात यह है कि वे, आम 
तौर पर, काय करने की अपनी समता का स्वयं निर्शय नहीं कर सकती | 
जिस सिद्धान्त के अनुसार वे काम करती हैं, वह व्यवस्थापक सभा 
द्वारा तय होता है श्रोर साधारणतः वे उसी के प्रति जिम्मेदार होती 
हैं। ऐसी व्यवस्थापक समा ने उनके अधिकार की जो मर्यादा निर्धारित 
करती है, उसी के भीतर के काम करती हैं। राजनैतिक जीवन के 
ढाँचे को बनाने वाले वेध निदंशों को कार्यरूप में परिणत करना ही 
इनका काम होता है | (३) इसके अलावा, हमको ऐसी स'स्थाओं की 
आवश्यकता है जो दो प्रकार के झगड़े या मत भेदों को तय करदी रहे | 
नागरिकों तथा शासन करने वाली कार्य कारिणी में कंगड़ा या मतभेद 
हो सकता है । नामरिक कह सकता है कि कार्यकारिणी का अम्लुक काये 
उसके अधिकार को परिधि के बाहर है| जाहिर है कि यदि कार्यकारिशी 
अपने अधिकार की सीमा का निर्णय कर सकती है तो जिन वेध 
निदशों ने उसे जीवन प्रदान किया है, उसकी रचना की है, उसी की 
स्वामिनी बन जायगी। अतएब कार्यकारिणी से स्वतंत्र संस्था को 
ऐसे मतभेदों का निर्णय करने का काम देकर, ऐसे विरोधों ,में, स्वतंत्र 
फैसला प्राप्त किया जा सकेगा और कार्यकारिणी के अधिकार को स्वतंत्र 
रूप से आँका ज.वेगा। दूसरे विरोध या झगड़े स्वयं नागरिकों में 
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परस्पर हो सकते हैं। अ---का कहना है कि ब--ने उसे हानि पहुँचाया 
है, उसके साथ अन्याय किया है। यह तय करना जरूरी हैं कि अ--- 
जिस ब्यवहार के विरुद्ध शिकायत करता है, वह राज़्य के वेध निर्देशों 
'द्वारा वजित है या, नहीं । यदि वह राज्य के वैध निदशों द्वारा वर्जित 
हैं तो यह भी जरूरी है कि नियम के अनुसार उचित दश्ड देने का 
तरीका तय किया जाय । 

अरिस्तू के समय से ही, राजनेतिक दर्शन का यह निरंतर दावा 
रहा है कि हर सुस*गठित समाज में किये तीनों संस्थाये एक दूसरे से 
कार्य करने में स्वतंत्र हो, इनमें काम करने वाले भी प्रथक व्यक्ति: 
हों । मांटेस्कू ऐसे विचारकों का यहाँ तक कहना है कि इनको एक दूसरे 
से अलग करना ही राजनतिक स्वृतत्रता का रहस्य है। कुन्जी है। 

इस विषय में इतना कठोर विचार हम शायद द्वी मान सके । कोरे 
सिद्धान्त के विचार से, पहले तो, यह काफ़ी तक पूर्ण बात है कि न्याय 
का, फैसले का काम व्यवस्थापक सभा का समझा जाय। उसी के 
अधिकार की चीज मानी जाय | इसलिये कि क़ानून का अर्थ सबसे 
अच्छी तरह वही संस्था जान सकती है जो क़ानन बनाती है। 
व्यवद्वार में, इन तीनों कामों में कठोर भेद रखना सम्भव नहीं होता 
व्यवस्थापक अपना काम पूरा कर ही नहीं सकती यदि वे कान के 
शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार न रखती हों तथा अवसर आने 
पर, न्याद्राधीशों के उन फैसलों को, जिनका परिणाम घोर असन्तोष 
पैदा करवा हो, विधान बनाकर रद्द कर देने की शक्ति न रखती हो। 
शा्नन कर्ता, को, कानून. के आम उसूलों को अमल में लाने 
के लिये, तफसील का जामा पहनाना पड़ता है। आज के राज्य में 
ऐसे तफसील के काम की मर्यादा इतनी विस्तृत है कि यह कहना 
कठिन हो जाता है कि वह व्यवस्थापक सभा का. ही काय नहीं कह 
रहा है। अन्त में अदालत भी, जो की शासन कर्ता के अधिकार की 
सीसा पर फैसला देती है। (ऐसी दशा में वह व्यवस्थापक संकृह्म.. को 


राज्य का संगठन ५३ 


तत्त्व निधारित करती है या दो नागरिकों के बीच के झगड़े में फेसला 
करती है | इस दशा में वह वेघ निर्देशों का नया अर्थ लगाती है या 
तय करती है कि उसका जो मतलब लगाया जाता है वह उन निर्देशों 
की मर्यादा के भीतर है। वास्तव में ऐसा काम कर रहीं हैं जो 
व्यवस्थापक सभा के समान है। इज्ललैणएड और अमेरिका में, 
उदाहरण के लिये, जिसे न्यायाधीश-निर्मित नियम कहते है, वह राज्य 
के विधान से अधिक व्यापक क्षेत्र में लागू होता है। अ्रमेरिका में सभी 
व्यवस्थापक सभा में अपने रूपमें अ-प्रभू हैं क्‍यों क्रि उनका स्वासी 
लिखित शासन विधान है | इसकों वे बदल नहीं सकतीं। यहाँ पर 
न्यायाधीश शासन विधान की परिभाषा करता है ओर जब व्यवस्थापक 
सभा के किसी नियम को या शासन कर्ता की आला को चुनौती दी 
जाती है तो वह्दी फैलला देता है। इसलिये व्यवस्थापक सभा की 
तुलना में उसकी शक्ति कहीं अधिक है क्‍यों कि व्यवस्थापन के 
अधिकार की सीमा को निर्धारित करने वाली प्रमुख वस्तु न्याय को, 
न्यायाधीश की इच्छा अथवा संकल्प है। 


इन भिन्न सस्थाओं की प्रथक्‌ समीक्षा करने के पहले, दो आम 
सिद्धान्तों पर विचार कर लेना जरुरी है । हरेक सु-व्यवस्थित राज्य का 
एक शासन बिधान होता है जो यह निश्चय करता है कि अन्ततो 
गत्वा, वैध निर्देश किस प्रकार बनाये जाबें। ऐसा विधान दो 
प्रकार का हो सकता है--लिखित या अ-लिखित (लिपि-बद् या अ- 
खिपि बद्ध) लम्वफीज्ञा था ठोस हो सकता है। उदाहरण के लिये, 
संयुक्त राज्य अमेरिका के शासन विधान में व्यवस्थापक, कार्य कारिणी 
तथा न्यायाक्षय के सम्बंध निश्चित किये गये हैं, इनमें से किसी को 
ओऔ कोई क्राय करने का तमी अधिकार है जत्र वे उस लिपि-बद्ध विधान 
की तत्सस्बंधी घारा से अपना दावा साबित कर सरके। दूसरी तरफ 
ज्रिटिश शासन विधान है जो कानून, अदालती फैसले, अलिखितं रस्में 
और परणरायें, आदि का समूह है। इनके वास्तविक सम्बंध का निर्णय 
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नियमित रूप में केवल इसी बात से होता है कि “पालामेण्ट-सह्दित 
नरेश” जब्न उचित समझे इनको बदलने की शक्ति रखता है। 
पारिभाषिक रूप में साधारण नियम बनाना या विधान बनाना बराबर 
की चीज़ है। मिसाल के लिये स्रयुक्त राज्य अमेरिका कीं कांग्रेस 
प्रं सिडेशय राष्ट्रपति के अधिकारों में परिक्‍त न करने की शक्ति नहीं 
रखती । पर, “पालमिण्ट सहित नरेश” जब उचित समसे, कार्य- 
कारिशी को--शासक-समिति की शक्ति में रद्दोबदल कर सकती है । 
आधुनिक जगत में अब लिपि वद्ध शासन विधान की आम प्रथा 
चल पडी है अब यह महसूस किया जाता है कि राज्य में शक्ति का 
विभाजन इतनी महत्व पूर्ण बात है कि उसको ठीक रूषफ देने के लिये 
लिखित विधान का होना जरूरी है| सब बातें सोचने पर, अनुभव यही 
बतलाता है कि इस विचार में असली वज़न है, तत्त्व है। क्‍यों कि, कुछ 
वैधानिक सिद्वान्त इतने महत्त्व पूण हैं कि उनकी महानता शब्दों में 
व्यक्त नहीं की जा सकती । इसके अलावा यह भी सही है कि शासन 
विधान का ठोस तथा अपरिवत्त नशील रूप होना अ्रवांछुनीय है| समुदाय 
को आवश्यकतायें बदलती रहती हैं | इन आवश्यकताओं के परिवर्तन 
के साथ इनका जाहिरा ढाँचा भी बदलना जरुरी होता है | श्रमेरिकन 
शासन विधान का ठोस पन काफी बदनोम है। इसमें तभी परिवत्तन हो 
सकता है जब कांग्रेत की दोनों महासभाश्रों का दो तिहाई बहुमत 
स्वीकार करे | इसके वाद, सात वष के भीतर, संयक्त राज्य संघ के 
अन्तगत तीन चौथाई राज्यों की सम्मति (स्वीकृत) प्राप्त होनी चाहिये | 
अनुभव बतलाता है कि परिवत्त न की प्रणाली को इतना कठिन बना 
देने से, जरूरत पड़ने पर, ज़रूरी रद्दोबदल नहीं की जा सकती । संयुक्त 
राज्य अमेरिका के शासन विधान में मौलिक रूप से अधिकार-वितरण 
इस प्रकार हो गया है कि आज के राज्य के लिये आवश्यक समान 
रूप से लासू होने लायक मजदूर-कानून या वेवाहिक नियम मी नहीं 
बन/सकते । संयक्त राज्य के पिछड़ राज्य, में, प्रति क्रियाच्रादी मालिक 
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अनुचित रूप से लामदायक स्थिति मे रहेगा। अमेरिकन विधान में 
“पूर्ण विश्वास तथा प्रत्नीति” की धारा के कारण, व्यवह्यरिक रूप में घनी 
वर्ग को जो सदूलियतें “तलाक” देने की देता है, उतना ग़रीब के लिये 
सम्भव नहीं है । इन अनुभवों का यही निचोढ़ निकलता है कि एक 
लिखित शासन विधान होना चाहिये जो आसानी से बदला जा सके। 
सब्र बातों को ध्यान में रखते हुए, श्रेष्ठ उपाय तो यह होगा कि 
54वस्थापक समा ही विधान में संशोधन कर दे, पर जोर इस पर देना 
चाहिये कि सदस्यो की अत्यधिक सख्या, उनकी संख्या का विशिष्ट 
उच्च अ्रनुपात,प्रस्तावित परिवत्त न का .समर्थन करे | 


कभी कभी यह भी दलील पेश की जाती है कि प्रजातंत्रीय पणाली 
मे, राज्य के घिन में सबकी सम्सति प्राप्त करने की तथा निजी प्रयत्न 
और प्रेरणा से काम करने की गुज्लायश होनी चाहिए । कहते हैं कि 
यदि जनता का काम वैध निदंशों के बनाने में प्रत्यक्षतः इतना ही है 
कि बह उनको असली रूप में बनाने वाले प्रतिनिधियों को चुन ले तो 
यह अपने जीवन का असली सश्ञालन नहीं कहा जा सकता | निजी 
प्रयत्न तथा प्रेरणा में काम करने की स्वाधीनता होने पर सार्वजनिक 
स॒ कल्प निश्चित आकार अहण कर सकता है। सत्रकी सम्मति लेने की 
प्रथा से जनता अपने पतिनिश्चियों को वें काम करने से रोक सकती है 
जिससे वह सहमत नहीं हैं। यह दावा किया जाता है कि प्रजा 
सत्तात्मक (प्रतिनिधि-सत्तात्मक) योजना की आवश्यक उपक्रमणिका 
है प्रत्यज्ञ शासन । श्रन्याय, जैसा कि रुसो ने अंग्रजों के लिए कद्दा था 

“वे केवल चुनाव के सम्रय स्वतंत्र रहते हैं ? 


पर, मैं यह बतला दू कि ऐसा कहना जिन सम्स्याओं का 
निणय करना दे तथा जिस परिस्थिति में क्रियाशील रूप में स/वैजनिक 
सम्मति सबसे मूल्यवान फल प्राप्त कर सकती हैं, दोनों के रूप के बारे 
में भूल करना है। आश्वुनिक राज्य में मत दाता की संख्या जरूर ही. 
इतनी विशाल है कि प्रत्यज्ञ शासन में लोग हाँ या नहीं के अलावा 
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शायद ही और कुछ कर सके | सरकार उनसे जो सवात्ञ करेगी, उसके 
प्रति जन-समूह के रूप में वे इससे अधिक कर ही नहीं सकते | कानून 
बनाना विस्तार की, व्यौरे की तथा सिद्धान्त की भी 'तीज़ है, ओर 
निर्वाचक के सामने जो समस्या विचार के लिए. रखी जायेगी, उसके 
ज॥्यौरे में वह जा ही नहीं सकता। आधुनिक-सरकार के लिए. वास्तव 
में अत्यक्ष शासन बड़ी वैढंगी चीज होगी। जिस बात पर बहस होनी 
चाहिए, न हो सकेगी। सशोधनों की रीति की कोई गुज्लायश ही न 
रहेगी । सिद्धान्त के बड़े सवाल सार्वजनिक मत के लिए छोड़े जा 
सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए, बिजली देने का काम निजी उध्योग रहे 
या राज्य द्वारा हो। पर अन्य प्रकार के सवाल ऐसे नाजुक और 
उलमे हुए होते हैं कि समूची निर्वाचक मश्डली के सामने रख दिये 
जाने पर, न तो उचित निणय करने के लिये उसके पास ज्ञान होगा, 
ने रुचि होगी | 


इतना ही नहीं | प्रत्यक्ष शासन को चरताथ करने के लिए. बहुत 
से सवालातों को इसके अनुकूल यहीं बनाया जा सकता--इसके 
अलावा इस प्राखली के दूसरे परिणाम भी असन्तोष जनक होते हैं। 
उदाहरणथ, पालमिण्थरी प्रथ' से उसका शायद ही मेल खा सके क्यों 
कि राज्य के नियमों कौ मौलिक जिम्मेदारी व्यवस्थापक सभा के बाइर 
हो जाती है | इससे काम की त्रद्द सम्बद्धता मष्ट हो जाती है जिससे 
लोग अपने प्रतिनिधियों के कार्यों की परीक्षा करते हैं। इससे यह 
धारणा होती है कि व्यवस्थापन की रीति तथा उसके परिणामों के बारे 
में सावंजनिक के विचार वत्त मान है क्रायम है। किंतु, सरकार की 
असली सम्रस्या यह नहीं है कि निर्वांचकों को बिना कोई भेद भाव 
किये, रुचि के अमाव में भी, सम्मति प्राप्त करने के लिए. कैसे बाध्य 
करे--औओर ऐसे विधयों पर जिनमें उसकी निकट जानकारी सम्भव चहीं 
है। समस्या तो यह है कि क्रेध निर्देश बनाने के पूर्वब॑ उसके 
व़त्क़॒ को, उस्त-से सम्बन्ध रुकी वाली बयथा उम्रके सम्बंध में 
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राय देने की क्षमता रखने वाज्ली जन सम्सति से कानून बनाने 
की रीति का सम्बंध कैसे स्थापित क्रिया जा सके। इसमें प्रत्यक्ष 
सरकार की ्रावश्यकता नहीं होती । एक ऐसे उपाय को आवश्यकता 
है जिससे उस नियम का फल भोगने वालो का उसके सम्बंध 
में विचार जाना जा सके। उदाहरणथ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य--त्रीमा योजना 
के लिये जमानत लेने से ज्यादा जरूरी है कि डाक्टरों, व्यवसाय संधो, 
तथा वैसी ही संस्थाओं को राज्य पूरा मोक्ता दे कि व्यवस्थापक सभा 
में उस पर विचार होने के पूव वे अपनी सम्मत्ति प्रकट कर सर्के। 
संक्षेप में, राज्य के कार्य के लिए प्रमावोत्पादक सम्मति ब्रह्ी होगी जो 
जन समूह में से छाँटकर विशेष श्ञान रखने वालों से प्रास॒ की जाय । 
'सावजनिक राय लेने से केवल हानि होगी। अल्लमव बतलाता हे, 
खासकर स्विय्जरलेंड से यह प्रास हुआ है कि जन समूह परम्परा गत 
आदतों में ऐसा जकड़ा हुआ है कि व्यवस्थापक सभा की शक्ति के 
ऊपर एक शक्ति सुरक्षित रखने से सामाजिक प्रयोग असम्मव कठिन हो 
जाते हैं । 


( २ ) 


आधुनिक परिस्थिति में, यदि व्यवस्थापक सभा को अपने निर्वाचकों 
की ओर से बोलने का समुच्चित अधिकार रखना है तो मताधिकार 
व्यापक होना चाहिए। समा को इतना बढ़ा ते होना द्वी चाहिए. कि 
अदेश्यों को निर्वाचकों के ग्रभावशील सम्पक् बना रहे। इतना छोदा 
होना चाहिए कि सही ढंग से वादाविवाद हो सके, एक सस्था के रूप 
में काम कर सके । रूसी सोधियट सरकार की कांग्र स इतनी बड़ी जमात 
में कादा, ब्िल्वाद में सम्पूर्ण व्यक्तित्व खो जाता है, यह महासभा प्रभाव 
रखने पाली पार्टी की मशीन की इच्छा की हामी भरते बाली मात्र ही 
रह जाती है निशचित समय तथा अनव्रधि के भीतर, जिसे वह साधारण 
भ्ररिस्थिति में बदल नहीं सकती, जनता के सामने इस सम्य को फिर 
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से चुनाव के लिये हाज़िर होना चाहिए । यह अवधि-इतनी लम्बी 
जरूर हो कि दो परिणाम निकल सके--व्यवस्थापक सभा प्रयाप्त का्य- 
क्रम यानी योजना के प्रति जिम्मेदारी ले सके तथा सदस्यों को इतना 
अवसर मिले कि वे उसकी कार्य प्रणली से परिचय प्राप्त कर सके। 
किन्तु इतनी कम भी हो कि व्यवस्थापक का निर्वाचक से सम्बंध न टूटे 
सन्‌ १६११ में इड्ललैश्ड में पालाॉमिण्ट का जीवन सात वर्ष का होता 
था | यह इतना लम्बा युग होता था कि व्यवस्थापक जनता की विचार 
धारा के प्रवाह से बहुत कम प्रमावित होता था। इसके विपरीत, 
सयुक्तराज्य, अ्रमेरिका में “प्रतिनिधि-सभा” का दो वर्ष-का कार्यालय 
काफ़ी छोटा है क्योंकि जैसे ही सदस्य चुना गया, नथा चुनाव उसके 
दिमाग-में चक्कर काटने लगता है । इतने अल्पकाल में वह बिरले ही 
व्यवस्थापक प्रणाली को समझ पाता होगा। सब विचार करने पर, 
ऐसा लगता है कि पाँच वर्ष की अवधि इन कमियों को पूरा करती है । 
साधारण तौर पर, व्यवस्थापक सभा का सदस्य वही चुना जाता है 

जो किसी दल का समर्थक या अनुयायी होता है। आजकल के राज्य 
में, निर्वाचक सूची इतनी बड़ी होती है और भिन्न स्वार्थों की संख्या 
इतनी महान होती है कि कोई निर्णय करने के लिए उनको संगठित 
करना आवश्यक होता है। राज्य मे यही काम दल या प.टियाँ करती 
हैं। वे विचारों के दलाल होते है। वे कुछ ऐसे सिद्धान्त चुन लेते हैं 
पजन पर मतदाताश्रों की स्वीकृति प्राप्त करने की अधिक सम्भावना होती 
है; इन्हीं सिद्धान्तों का सहारा लेकर ये दल चलते हैं और वादा 
करते हैं कि अधिकार प्राप्त होने पर उन बातों को कानून का रूप 
दिलायेंगे | व्यापक दृष्टि से प्रजातंत्रात्मक प्रणाली में, जिसमें प्रतिनिधियों 
(नुमायन्दों) द्वारा शासन होता है, पार्टियों (दलों) का होना जरूरी 
है | इसके ब्रिना नियमो का सु' म्बद्ध कार्यक्रम नहीं बन सकता, न तो 
व्यवस्थापक सभा में इन नियमों के लिए ऐसा संगठित समथन प्राप्त 
हो सकेगा कि वे विधान के अंग बन सके इसमें-.-.इस प्रणाली में दोफ 
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होते हुए भी, प्रभावशाली नागरिक माँगों से उत्पन्न जीवन के लिए 
बाँछुनीय विधि को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता--प्र कट 
नहीं किया जा सकता । 

राज्य में पारियों में विभाजन का सदस्यों के विचारों में विभाजन का 
कोई प्रत्यक्ष सम्बंध नहीं होता | इस सम्बंध के अभाव के कारण ही 
दो सिद्धान्त निर्धारित होते हैं--जिनकी धारणायें आकर्षक होते हुए 
भी, कार्य रूप में असन्तोषजनक होती है। जहाँ पर, राज्य के जीवन में 
पार्टी (दल) वाल्ली सरकार की प्रबलता होती है, वहाँ पर साफ तौर 
पर भिन्न प्रकार के विचारों का जानने का तरोका बहुत ही बनावटी 
होता है | इंगलैण्ड में अगर केवल अनुदार (कांजवेंटिव) तथा मजदूर 
(लेबर) दल ही रह जाँय तो बहुत से लोगों को इनमें से ही किसी 
में शामिल होना पड़ेगा चाहे वे दो में से एक के साथ भी पूरी सहानुभूति 
न रखते हों | इस लिये जोर दिया जाता है कि जनता में प्रचलित 
भिन्न विज्वार धारा को प्रकट करने के लिये अनेक दलों की प्रथा 
जिसे समुदाय-प्रणाली भी कहते हैं, ज्यादा अ्रच्छी तरह से काम करने 
वाली होगी । 

पर, जमनी या फ्रॉस की तरह समुदाय-प्रणाली के साथ दो 
घातक परिणाम (दोष) भी लगे होते हैं। जहाँ पर भी यह प्रणाली 
काम कर रही है, वहाँ इस बात की जरूरत होगी कि बहुत से समुदायों 
को मिलाकर ऐसा बहुमत बनाया जाय जिससे. व्यवस्थापक सभा में 
प्राबल्‍य प्राप्त शे सके | इसका फल यह होता है कि जिम्मेदारी की जंग 
हिकमत से काम लेना होता है और व्यवस्था देने के लिये जिस गम्भीरता, 
एक--स्वरिता तथा विस्तार के साथ विचार करना, वह सब कुछ 
न हो सकेगा । दूसरा दोष, जो खास तौर पर फ्रांस में दिखाई पड़ता 
है, यह है कि समुदायों के बने गुटों की प्रणाली में वास्तविक शक्ति 
सिद्धास्तों की न. होकर कुछ व्यक्तियों में एकत्र हो जाती है। फ्राँस का 
साधारण मतदाता राजतंत्रवादी तथा समाजवादी में भेद समझ सकता 
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है, पर इन दो के बीच में ऐसी अनेक पार्टियाँ हैं जिनके भेद को शब्दों- 
द्वार। प्रकट करना कठिन है। इसका फल्त यह है कि जब कि इज्न्‍जलेशड 
की जनता जानती है कि वह क्रिस परिणाम को दृष्टि में रखकर मत 
दे रही है, जिस दल का वह समथन कर रही है, उसकी विजय से 
किस प्रकार के नियमन तथा व्यवस्था की आशा की जा सकती है--- 
फ्रांस में जब तक उग्र वामपक्षी या उम्र दक्षिण पक्ती का महासभा में 
बहुमत नहीं होता, जनता की--निव।चकों की ग्रकंट इच्छा तथा 
तत्कालीन सरकार की इच्छा में कोई प्रत्यक्ष सम्बंध-हो ही नहीं 
सकता । इसके अलावा 'एक ओर दोष यह है कि व्यवस्था पर सभा 
में तत्कालीन सरकार की हार उसके सिद्धान्तों से मतभेद-होने के 
कारण नहीं होती बल्कि ऐसा होता है भिन्न गुदों में, अलग गुश्बन्दी 
कायम करने के सघष के कारण ऐसी गुट्बन्दियों इस श्राधार पर बनती 
ब्रिगड़ती रहती है कि किस गुथ्बन्दी को बना लेने से, अधिकार प्राप्त 
होने पर, हरेक गुट के अधिक से अधिक लोगो को शक्ति का उपयोग 
करने का अबसर मिलेगा । 

ऐसी प्रणाली में एक दोष यह भी है कि तारतम्य या सम्बद्धता न 
होने के कारण, इस बात पर जोर दिया जाने लगता' है कि व्यवस्थापक 
सभा में हरेक समुदाय का समनुपातिक प्रतिनिधित्व हो । कहते हैं क्र 
प्रत्येक दक्ष की शक्ति निर्वांचकरों में उसके समथन्त के अनुसार हो। 
निवान्नन की ओर किसी विधि में मतदण्ता क्री व्यक्त इच्छा की अधहे- 
त्नना हीती है | ऐसी स्थिति भें सबं-साधारण की प्रकट इच्छा के 
प्रतिकूल नियम बन सकते हैं | झट बिदेन की तरह की चुनाव की 
प्रखाली भी है जिसमें एक प्रकार से बराबर के मिवांच्रम ज्षेत्र बना दिये 
जाते हैं जिनमें अधिक से अधिक समथन प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 
चुना जाता है | इसमें एक दूषण यह है है कि किसी दल को, समूचे 
देश भर में प्राप्त समर्थन के अनुपात से कहीं श्रधिक, एक ही दल 
को ब्यवस्थावक सभा सें स्थाव आप्त कर लेगा। दूसरा अधिक 
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हानिकार दूषण यह होगा फि जनता के ( सार्वजनिक सम्मति के ) एक 
काफी बड़े ख़त्ते को, अपनी सख्या की तुलना में, कोई भी प्रतिनिधित्व 
न प्राप्त करने की हानि उठानी पड़े । उदाहरण के लिये, सन्‌ १६२४ 
के आम निर्वाचन में, ब्रिटिश हाउस आफ कामंस (साधारण महा- 
सभा) में #नुदार दल का बहुत बड़ा बहुमत था जब कि कुल जिसने 
वोट पड़े थे उनके हिसाब से बह काफी अत्यमत में था, और इसी समय 
लिबरल (उदार) दल को लाखों वोट मिले थे, पर वह जितने समर्थकों 
का दावा कर सकता था, उसकी तुलना में उसके सदस्यों की संख्या 
उपहासास्पढ थी | 
यह स्पष्ट हैं कि इस आलोचना में वास्तविक तत्व है। किन्तु, 
इमकों समनुपातिक प्रतिनिधित्व के सैद्धान्तिक गुण-दोष पर ही विचार 
नहीं करना चाहिये | उसके कार्यरूप पर भी सोचना चाहिये। जहाँ 
भी कहीं यह प्रथा है, इस के दो विशिष्ट परिणाम हुए, हैः (१) इंससे 
सदेव दल की, पार्टी की शक्ति बढ़ी है; (२) व्यवस्थापक सभा में द्तों 
की शक्तियी का ऐसा संहुलन हो जाता है कि प्रायः अल्पममत वालों की 
सरकार बन जाती है जितसे सुसम्बद्ध व्यवस्थापन असम्भव द्वो जाता 
है या मिली जली सश्कार बनाने के लिये,बाध्य होना पड़ता है जिसके 
कार्यो' में गुय्बन्दी बाली प्रणाली के समान ही दोष पैदा हो जाते हैं । 
वाश्क्ृबिक व्यवहार में, एक व्यक्ति को एक ही सदस्य चुनने का 
अधिकार देने की प्रथामें; जिस सरकार में किसी दल्का अवांछुनीय 
रूप प्ले त्रहुमत हो गया है. तथा जिस बहुमल का आदर करना ही पड़ता 
है, उसके कार्यों पर--बहुमत द्वारा किये गये कार्यों पर कुछ प्रतिबंध 
लग ही जाता है। तन १६२४ में अनुद्रार दल की सरकार में यह 
शक्ति थी कि बह सरदार सभा (हाउस आव लाडस) का सुधार 
(उसकी, रखता, में, परिवत्त न) कर सकती थी तथा कुछ व्यक्सायों के 
संरक्षण के लिये चुगी क्राग सकती थी | अनुदार दल. के समर्थक इन 
दोनों दी ध्यतों को बडो उत्सुकता पूवक चाहते ये। प्रर वह यह :दोनों 
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डी काम नहीं कर सकी क्‍यों कि जिस प्रकार का उसका बहुमत था, 
उसे इतमी आध्यात्मिक शक्ति नहीं प्रदान करता था कि ये दोनों बातें 

र सके--उसे आगामी आम निर्वाचन के परिणाम का सय बन! 
छुआ था] यह भी ध्यान रखना चाहिये कि समाज के किसी अंग की 
इच्छा या विचार की यक्ति का पता आम चुनावके समय पड़े हुए 
वोटों की उंख्या से ही नहीं मालूम होती। कानून बनाने की वास्तविक 
गति में, उनको बनाने का अ्रधिकार देने में बहुत सी बातें शामिल 
होती हैं ओर वे इतनी सूद्म होती हैं कि वत्तमान प्रथा के आलोचक 
उनको स्वीकार करने के लिये तय्यार नहीं है । इख बात पर भी जोर 
देना सह्दी होगा कि जो सरकार अपने वास्तविक अधिकार की स्पष्ट 
सीमा का उल्लंघन करती है, जो अपने बहुमत का दुरूपणोग करती हे, 
उसको आगामी आम चुनाव में इसका दश्ड भोगना पड़ेगा | यही नहीं 
उसके बाद जो सरकार स्थान ग्रहण करेगी, वह उन नियमों में संशोधन 
भी कर देगी । 


व्यवस्थापक सभा की सदस्यता के विषय में जो सीमायें हो, वे 
समूचे नागरिक वर्ग के लिये समान रूप से लागू होनी चाहिये । ये सीमा 
में, आमतौर पर, जितनी कम हो उतना द्वी अच्छा है। पर यह 
असम्भव नहीं है कि हम मत देने की योग्यता के सम्भंध में अधिक 
कड़ाई से परीक्षा करें । एक बार उस की जाँच सन्तोधष जनक रूप से 
हो जाने के ब्राद, और किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है | 


इसका मतलब यह हुआ कि सम्पत्ति, जन्म, किसी स्वयं संगठित 
शक्ति शाली संस्था से सम्बंध (जैसे प्रेंटब्रिटेन के खनिकों का संत्र) 
. या किसी व्यवसाय 'या पेशावाला होना, जैसे वकालत के पेशा वाले 
व्यवस्थापक सभाओं की सदस्यता के लिये विचित्र रूप से योग्य होते 
हैं, ऐसें विशेष पद या अवसर हरेक नागरिक को प्रास नहीं होते। मैं 
सोच्रता हू कि इस तक में कुछ दम जरूर है कि जो सदस्यता चाहे 
वह इस बात:का सबूत'दे कि व्यवस्थापक सभा का कामु कर सकता 
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है | यदि, उदाहरण के लिये यदि चुनाव के पहले यह जरूरी समझता 
जाय कि उम्मीदवार किसी +युनीसिपल कौंसिल का सदस्य रह चुका दो--- 
यह वैसे ही किसी संस्था की सदस्यता कर चुका हो । यदि ऐसा कोई 
नियम बने तो सदस्यो की वत्त मान योग्यता में काफी सुधार हो जाय | 
यह भी जरुरी है कि सदस्यो को बेतन मिले - अन्यथा ग़रीब-आदमी 
तो कभी चुने जाने की आशा ही नहीं कर सकता और केवल घनी 


व्यक्ति ही व्यवस्थापक सभा के कार्य में पूरा समय लगा सकेंगे | 
. आम तौर पर, व्यवस्थापक महासभा की एक ही सभा होनी 


चाहिये | जहाँ मी कहीं, एक केन्द्रीय राज्य में, दो सभाओं वाली प्रथा 
है, वहाँ की दशा देखने से पता चलेगा कि इद्धलैण्ड के हाउस आफ़ 
लांड स--की तरह, कुछ विशेष हितों (स्वार्थी ) का प्रावल्य हो जाता है।' 
सिद्धान्त रूप से, दो समाओ की जरुरत ही समझ में नही आती | इस 
विधय में सीये# ने कद्दा हे कि दूसरी सभा यदि पहली से (सरदार सभा 
थदि साधारण सभा से) सहमत है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, 
यदि असहमत है तों आपत्तिजनक है। दूसरी सभा के विषय में 
विशेष हितों के आधिपत्य के अलावा दो ओर बातें पक्ष में कहीं 
जाती हैं| कहा जाता है कि यह आवश्यक है कि पहली (साधारण) 
सभा के बिना ठीक से सोचे हुए तथा जल्दबाजी में बनाये कानूनों 
को फिर से दुद्दराया जाने तथा सरकार के प्रस्तावित कार्यों की उपयुक्त 
विशेषता के सांथ ज़ाँच या परख करती जाय। पर, इससे दो नये 
सवाल पैदा होते हैं: (१) इस दूसरी सभा की रचना कैसी हो (२) 
इसके क्या कार्य तथा अधिकार हों । इसी बीच में यह भी कह दिया 
जाय कि संघ राज्यों में भी, दो सभा वाली प्रणाली में, इन दो समात्रों 
में से कोई एक अधिक महत्व प्रात कर लेती है जैसे संयुक्त राज्य 
अमेरिका में मंत्रणा. परिषद्‌ (सीनेट) ने | हु 

पहले हम इस दूसरी सभा की रचना के सम्बंध में विचार करें। 
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हाउस आफ़ लार्डल या कनाडा का मंत्रणा परिषद्‌, प्रजातत्रीय 
राज्य में निवाचित व्यवस्थापक सभा की इच्छा को चुनोतो देने का 
अधिकार नहीं रख सकती | उसकी सदस्यता, जब कभी कोई स्थान 
खाली होगा, उस समय की सरकार की इच्छानुसार नामज़दगी पर 
निर्भर करेगी। नामझ्दगी का अ्रधिक्रार तो तत्कालीन सरकार को ही 
होगा । चुनी हुईं दूसरीं सभा की इससे कुछ अच्छो हालत नहीं होती ॥ 
याद वह पहली सभा के साथ ही, उन्हीं मत दताश्रों द्वारा चुनी जाती: 
है तो पहली सभा कः ही पग्रतिंत्रिम्म हो जायगी। यदि उसका चुनाव 
भिन्न समय पर, भिन्न निर्वाचकों द्वारा होता है तो वह तत्कालीन सरकार 
के काम में अड़ंगा लगायेगी और जिस अंश तक उसके लिये मताधिकार 
सीमित होगा उतना ही अधिक वह सीमित स्वार्थों की रक्षा के भार से दबी 
रहेगी, जैसा कि फ्रॉस का सिनेट (मंत्रणा परिषद्‌) है एक वह भी प्रस्ताव, 
है कि सींमित क्षेत्रों के आधार पर चुनाव या नामजदगी कोई भी संत्तोष- 
जनक नहीं होता | श्रतएंव दूसरी सभा का आधार व्यवसायिक स्वार्थ: 
होना चाहिये | पर, मिन्न पेशों को समनुपातिक वक्ञम देने का कोई तरींका' 
मालूम नहीं है। उदाहरण के लियें यदि इश्लीनियरिंग के बेशों से एकं: 
आदमी चुना गया तो उसके विचार अनेक प्रकार के अत्यधिक निश यों: 
से कोई संम्बध नहीं रखेंगे | संक्ञोप में अपने निर्शयों को सुसम्बंधित 
करनें के लिये, दूसरी समा का चुनाव दलबन्दों के आधार पर करना 
होगा, और जब एक ही पेशे में दो दल हो गये तो जिस लिये दू्छृरी 
सभा का ओस्तिव--कायभ किया गका, वह ऊर्दे श्य द्वी न पूर्श छषेमा ॥ 
इस दूसरी सभा का काम और अधिकार तय करुनो सरत्न बात 
नहीं. है । इस तक को बहुक़ गुरुता देना कठिन है कि नियम बताने के. 
का में बिल्लम्ण के. विज्लर से' दूसरी समा आवश्यक है| क्‍यों कि 
कोई भी सरकार व्यापक रुपेण लागू होने वाज्ञा ऐसा कोई नियम नहीं: 
बनाती जिंसका उद्देश्य या सार संव--साधारणं के सामने विचार के. 
ऐसी दूसरी सभा, जिसमें केंवल नामज़द सदस्य ही हों; जैंसे इज्ंलैरेंड की 
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लिए नहीं आ जाता | ओर, दूसरे, जब काफी लम्बी देर हो जाती है 
तो असली सभा का काम और परिश्रम नष्ट हो जाता है। अ्रगर हम 
यह ध्यान रखें कि प्रेंड ब्रिटेन में निर्वाचन प्रणाली में सुधार, आयपरिश 
होम रूल (स्वाधोनता) था राष्ट्रीय शिक्षा ऐसे महान नियमों को विधान 
में सम्मिलित होने में कितना समय लगा है तो हमारी यह इच्छा 
होगी कि ऐसे नियमो को जल्दी लागू करने का उपाय होना चाहिए 
न कि देर करने का । इस विचार में भी कोई सार नहीं है कि नियमों 
की विशेष रुपेण पुनरावृत्ति करने के लिए. एक दसरी सभा की 
आवश्यकता है यह काम तो मस्विदा बनाने का, तय्यार करने का 
है| इसके लिए एक दूसरी सभा नही, इस कला में प्रवीण विशेषज्ञों 
की छोटी सी कमेटी चाहिए । अधिकार के विषय में तो यही कहां जा 
सकत। है कि दूसरी सभा को पहले के समान तब तक अधिकार नहीं 
हो सकता जब् तक वह उसी की तरह से न चुनी जाय | यदि उसका 
अधिकार कम किया जाय तो तुरत सवाल उठेगा कि उसकी रंचना 
कैसी हो | मैंने यह दिखला दिया है कि हर रचना के सम्बंध में 
सन्तोषजनक हल नहीं निकल सकता कम अधिकार देकर भी गयी 
रचना में तो प्रथम सभा को ही अपनो इच्छा, श्रपने सकह्य को लागू 
करमे का अधि कार होगा | 

संघ राज्य में दूसरी सभा की स्थिति के सम्बंध में कुछ शब्द कह 
देना जरूरी है। दो कारणों से, उनके लिए वह ज़रूरी समझी जाती 
है; (१) संघ के अन्तर्गत हरेक इकाई का प्रति निधित्व होना चाहिए, 
। २) विधान द्वारा अधिकारों का जिस प्रकार वितरण किया गया है, 
उसको आक्रमण से बचाना जरूरी हैं। पहला तक तो बेकार है क्‍यों 
कि इरेक इकाइ (राज्य) विधान द्वारा प्राप्त अधिकारों के अनुसार 
अपनी सीमा में स्वर्य शासन कर रही है। विधान द्वारा प्राप्त अधिकारों 
को आक्रमण से बचाने के लिए; यह जरूरी नहीं है कि दूसरी सभा हो | 
यह काम तो विधान में ही ऐसा नियम बना देने से हो नाता है कि 
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संघ के अंतर्गत इकाइयों अथवा राज्यो की समूची संख्या के काफी 
बड़े बहुमत की ब्रिना स्वीकृति के, विधान में कोई सशोधन न हो ! 
संयुक्त राज्य अमेरिका की सिनेद इस किस्म की एक प्राचीन संस्था 
है। इसके कार्यों के अनुभव से, मेरी समझ में गम्भीरता पूर्वक्र यह 
कहा जा सकता है कि शासन के शअत्याधिक केन्द्रीकरण के विरुछ 
उसके द्वारा प्राप्त सरक्षण का कोई विशेष मूल्य है इस सम्बंध में 
आस्ट्रेलिया से यह उपदेश मिलता है कि ऐसो प्रणाली में समानता 
(पहली तथा दूसरी सभा में) न होते हुए भी दूसरी सभा को समानता 
का कृत्रिम पद देने के कारण नियमों में उच्चित समय पर, आवश्यक 
परिवर्तन नहीं हो पाते । 

हम यहां पर व्यवस्थापक संस्थाओं के संगठन के ब्यौरे में" नहीं 
पड़ना चाहते । मैं इस स्थान पर केवल इतना ही कद्द सकता हूँ अनुभवों 
दारा निश्चित रूप से सिद्ध कतिपय सिद्धान्तों की ओर निर्देश मात्र- 
कर दू' | ब्रिटेन की ऐतिहासिक प्रणाली में, राजनैतिक कार्यकारिणी 
(शासन समिति) व्यस्थापक महासभा में बहुमत वाले दल की ह' एक्र 
समिति के रूप में, उसकी अन्तनिहित संस्था के रुप में, काम करती है। 
ऐतिहासिक परम्परा द्वारा अमेरिका में दोनों ध्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं--और 
अमेरिकन प्रणाली से ब्रिटिश प्रणाली कद्दीं अधिक अपनाने योग्य है। 
ब्रिटिश प्रणाली में दोनों का एक दूसरे में मिला रहना सुसम्बद्ध 
योजना बनाने में सहायक होता है। यही नहीं, इससे दोनों की 
ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। इसके द्वारा मुख्यतः व्यवस्थापक सभा के 
द्वारा ही--और ऐसः होना भी चाहिए-शासन के जिम्मेदार कार्यों के 
योग्य व्यक्ति चुने जाते हैं | दुसरे, यह जरूरी है कि व्यवस्थापन के 
इन दौ कामो में अन्तर होना चाहिए; सिद्धान्त पर' अलग विचार--- 
विमष हों और व्योरे की बातों पर अलग से | पहला काम समूती 
व्यवस्थापक समां को करना चाहिए | दूसरा कार्य सदस्थों की एक 
ऐसी छोटी कमेटी को करना चाहिए जो वत्त मान ब्रिटिश हाउस 
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आफ़ कामंस के ढॉचे से ज्यादा अच्छा हो यदि इद्धलैण्ड को अन्य 
आाधीन छोटी (समाओ्रों) जैसे लन्दन कौटी कोसिल द्वारा उन्नत समितियों 
के ढग पर बनी हो | इसका मतलब यह हुआ कि यह भी बांछनीय 
है कि व्यवस्थापक सभा तथा शासन की विधि में घनिष्ट सम्पर्क 
हो | इसी उद्देश्य से, राज्य के शासन के हर विभाग से समन्वित 
व्यवस्थापक महासभा के सदस्यों की एक कमेटी भी हो जो सलाहकार 
समिति के रूप में हो ओर उसे यह अधिकार हो कि हर प्रकार के 
प्रसताविक नियमों पर उसकी सलाइ प्राप्त की जाय, ऐसे अधिकार की 
सीमा के भीतर जो नियम आते हों, उनकी कार्यवाहो पर यह कमेटी 
अपनी रिपोट दे और अपने विभाग के अन्तर्गति समस्थाओ्रों पर 
आवश्यकतानुसार जाँच पड़ताल करे । यह जरूरी है कि अपने विभाग 
की नीति के सम्बंध में जिम्मेदारी उसके मत्री की होगी, पर अनुभव 
द्वारा, उसके काम में और व्यवस्थापक सभा में अधिक घनिष्टि सम्बंध 
की आवश्यक्रता सिद्ध हो चुकी है। अन्यथा, व्यवस्थापक सभा कभी 
कभी मले ही उब्नल पड़े, पर आम तौर पर यह कारयकारिणी (प्रब॑ 4को) 
की आज्ञाओं की तसदीक़ करने वाली एक सस्था मात्र रह जाती है। 
मैंने ऊपर यह विचा< प्रकट किया है कि व्यवस्थापक सभा के 
जीवन की अविध पांच वषर होना उचित होगा | पर, सयुक्त राज्य 
अमेरिका की तरह, उसके जीवन को अविध को एकदम निश्चित 
कर दना अंवांछनीय है ऐसा भी अवसर ञअ्र,ता है जब जन साधारण 
की सम्मति जानना आवश्कय होता है। यकायक, ऐसी कोई समस्या 
सामने आ सकतो है जो ए+7दम नयी हो और शास्ट्र के जीवन के लिये 
अत्यधिक महत्वपू्ण हो। ऐसे अवसर पर, या जब सरकार व्यवस्थापक 
सभा में हार जाने पर भी यह महसूम करती हो कि वह जनता की 
वास्तविक इच्छा के सम्पक में नहीं है, यह जरूरी होता है कि महासभा 
भंगनकी जा सके। पर, उसे मंग करने की शक्ति किसके हाथ में हो ? 
मेरी समझ में ऐसी शक्ति का अधिकारी मंत्रिमएडल से श्रच्छा दूसरा 
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कोई नहीं। यह मत्रिमएडल ही (मंत्रि-परिषद्‌) नियमों की रचना में 
्रावश्यक सकल्‍्प -शक्ति प्रदान करता है। उसके ही संकल्प से 
नियमों का प्रादुर्भाव छोता है उसकी नीति ही विवाद का मुरवब्य विषय 
होती है | थांद समा को भंग करने की शक्ति राज्य के व्यवहारिक 
प्रधान (अध्यक्ष, राष्ट्रति, नरेश आदि) के हाथ में होगी तो उसके 
उपयोग के कारण उसकी तव्स्थता (पार्टियों से ऊपर रहने) के विषय 
में ही गम्मीर समस्या पैदा हो जायगी। स्वतः व्यवस्थापक सभा में 
यह अधिकार इस लिये नहीं हो सकता कि अपने को ही भंग करने 
की सम्मति देने की अबद्धिमानी कौन करेगा। य.द इस अधिकार 
का ना समझदारी के साथ प्रयोग होगा तो निर्बाचक ना पसन्द करेगा। 
जो लोग इसका बुद्धिमानी के साथ प्रयोग नहीं करेंगे, वे कुछ समय 
में अपने ही दलं के समर्थकों द्वारा, अधिकार-च्युत कर दिये जॉयगे। 
कार्यकारिणी के हाथों यदि सभा को यकायक भंग करने का अधिकार 
होगा तो इससे एक लाभ यह भी होगा कि यह अपने समथकों तथा 
विरोधियों को, दोनों को ही, अपने कत्त ब्य के प्रति उदासीन न होने 
देगा | ऐसे अधिकार में एक ऐसा नाटकीय गुण होता है कि निवचिक 
व्यवस्थापक सभा के कार्यों' में निरन्तर रुचि लेता रहता हैं। इसी 
दृष्टि कोण से यह भी ध्यान में रखने योग्य बात है कि व्यवस्थापक 
सभा तभी सत्नसे अच्छा काम कर सकती है जब उसमे सरकारी पत्त 
का बहुमत इतना काफी बड़ा होता है कि वह समुचित कार्यक्रम को 
पूरा कर सके, पर इतना अधिक बड़ा नहीं होता कि उसे शअ्रत्यधिक 
अधिकार मिल जावें। राजनीति में जन साधारण तभी बड़ी तीत्र 
रुचि लेता है जब राज्य की सरकार, व्यवस्थापक सभा में पराजय की 
सभ्मावना की छाया में काम करती चलती है। 

मैंने यह समस्ता दिया हे कि आज के राज्य में रचनात्मक रूप में 
काम करने तथा होने के लिये अधिकांर का विकेन्द्री करण होना 
चाहिये | व्यवह्य रिक तौर पर, व्यवस्थापक सभा के द्वारा ही राज्य के वैध 
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निदेशों की रचना, होनी चाहिये, पर उसके सफल कार्य-सद्बालन 
के लिये यह अभीष्ट हे कि उसके बहुत से अविकार अन्य अ,धीन 
संस्थाओं के जिम्मे कर दिये जाँय। ऐसा तीन ग्रकार से हो सकता हैः 
(१) ऐसे सभी विपय जो भौगोलिक-दृष्टि से विचःरणीय हैं, जैसे 
स्थानीय यातायात, वे सच्च॒ समुचित सीमा पर नियंत्रण रखने वाली 
निर्वाचित संस्थाओं के जिम्मे कर दिये जांय। जो बातें इनके अधिकार 
के बाहर की खास तौर से निश्चित की जा चुकी हैं, उनको छोड़कर 
शेष बातों में इनको पूरा अधिकार होना चीहिये ।एक ही उद्देश्य 
(समान काय) क। पूर्ति के लिये इनको पराचर मिलकर काम करने का 
अधिकार होना चाहिये | कुछ मामलों में, जैसे शिक्षा और सावजनिक 
स्वास्थ्य ऐसे विषयों में, केन्द्रीय सरकार को इनसे सम्बंध बनाये रखने 
के लिये “सरकारी आथिक सहायता” तथा उन कार्यों के निरीक्षण का 
अधिकार होना चाहिये। 

(२) केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा द्वारा निर्धारित कम से कम शर्त्तों 
तथा हिंदायतों की अन्तगंत उद्योग धंधों के लिए. नियम बनाने की 
शक्ति सम्यत्र ऐसी छोटी सभायें बना देनी चाहिए, जो समुचित 
संरक्षणों की मर्यादा में रहकर, ऐसे कायदे-कानून बनाये जो अनिवार्य्य॑तः 
लागू किये जा सके | वकालत या डाक्टरी के पेशों पर नियंत्रण तथा 
अनुशासन 'खने वाली सस्थाओं के समान, उद्योग धंधों के लिए 
भी स्वायत्त शासन की प्रथा का विकास करना चाहिए। (३) राज्य के 
आधीन ऐसी संस्थाओं में, सयुक्तराज्य, अमेरिका के अन्तराज्यीय 
वाशिज्य कमीशन या ग्रेट ब्रिठदेन के बिजली कमीशन की तरह, विशिष्ट 
विषयों में व्यापक नियम बनाने के अविकार का आविभाव होना चाहिए 
जो (श्र) सरलता यूवंक ब्यवस्थापक सभा के लिए. विवादास्पंद विषय 
न हो तथा (ब) कार्य-रूप मेँ, स्पष्टट;ः किसी सीमित क्षेत्र के लिए, ही 
फलदायक न हो, स्वभावतः इन तीनों ब्रातो में, इनके कार्यों को, 
निर्ण॑यों की समोक्षा तथा पुनरांवृत्ति का अप्िकार व्यवस्थापक समा में 
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अन्तर्व्याप्त है, पर यह आमतोर पर मानी हुई बात है कि अन्तर्ष्याप् 
अधिकार का जितना ही न्‍्यून तम तथा नाम मात्र का रूप रहेगा, 
उतना ही श्रच्छा इन तीनों प्रयाओ्ओ का कार्य-सश्चालन तथा 
शाखन होगा । 


( ह॥ ) 

राज्य की कार्यकारिणी के दो पहलू होते हैं। राजनेतिक और 
विभागीय | एक तरफ तो यह मुद्ठी भर राजनीतिनों का एक ग़ुट 
होता है जो व्यवस्थापक्र सभा की स्वीकृति के लिए. किसी नीति की 
सिफारिश करता है और मंजूरी मिल जाने पर उसे लागू करने का 
जिम्मेदार होता है, दूसरी तरफ राजनीतिशो के निणयों का पूरा करने 
वाले अफसरों की कद्दी अधिक बड़ी संख्या की योली होती है। जाहिर 
है कि कार्यकारिणी के ये दो पहलू अधिकार से अधिक व्यक्तियों की 
मिन्नता के कारण, एक-दूसरे से प्रथक्‌ प्रतीत होते हैं। इसलिए की 
लम्बा अनुभव प्राप्त कोई महत्व पूर्ण अफ़सर नाम के लिए अपने 
राजनेतिक मुखिया का मातहद होते हुए भी अपने स्वामी पर काफी 
प्रभाव रखेगा और अपने विभाग से सम्बंध रखने वाले निश्चयों को 
पर्य्याप्त रूप से प्रभावित करेगा । 

राज्य के राजनेतिक प्रधानों को साधारणतः मंत्रिमण्डज् कहते है। 
अच्छे शासन के लिए यह उचित और आवश्यक है कि इसके ६ दस्य 
व्यवस्थापक सभा के सदस्य हों | उसी से वे अधिकार ग्रहण करते दै 
आर उसके प्रति ही उनको उत्तर दायी होना चाहिए | साधारण तौर 
पर इसका मतलब थद्द हुआ कि एक ही दल के सदस्यों का मांति- 
मण्डल होना चाहिए क्‍यों कि तभी उनके दृष्टिकोणों में वह सकता 
गो जिससे सुसम्बद्ध नीति के अनुसार काम दो मत्रिम्ण्डल को छोटा 
होना चाहिए, यदि इसको रुदस्य,संस्ख्या एक दजन से अधिक हुई 
तो अनुभव' यह बतल्ञाता है कि उसके भीतर को आन्तरिक श्रृंखला 
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जा 


[सम्त्रद्धता) टूट जाती है। उसके ज्यादातर सदास्यो को शासन के 
महान कार्यों का जिम्मेदार होना चाहिए, जैस विदेशी, आधिक, 
व्यवसाधिक नीति आदि । पर इसके लिये, प्रत्यक्ष रूपसे, परस्पर- 
सम्बब बनाये रखने तथा रुथश्वचालन के लिए. एक ऐसे मष्तिक की 
आवश्यकता है जो कितती एक विभाग के लिए जिम्मेदार न हो तथा 
उसके साथ काम से कम एक ऐसा मत्री हो जिसे हम “बिना विभाग 
का सत्र? कहते है, जो विशेष अवसर पर ही, काम में लाया 
जा सके। 

स॒युक्तराज्य अमेरिका की तरह, संत्रिमएडल का प्रधान राज्य का 
भी व्यतरह्यरिक प्रवान हो सकता हैं, या इज्शलैएड या फ्रांस को तरह, 
राज्य का प्रधान, मंत्रिमए्डल के प्रधान से भिन्न होता है और वह 
अधिकांशतः एक शोभा की ८स्तु होता है जिसका राजनेतिक काम 
के+ल इतना ही है कि शासन का काम निरंतर चलता रहे | इन 
दोनों प्रथाओं में कीई किसो से आन्तरिक रूप से अधिक महान है, यह 
नहों कहा जा सकत। । पर, दुसरी प्रथा में--थानी इज्ञलैण्ड या 
फ्रांस की प्रथा में, मंत्रिमएडल का प्रधान होने के कारण प्रधान मंत्री 
को व्यवस्थापक्न सभा में भाग लेना आसान होता है। साधारणतः 
वह उस दल का अ्रधान होता है जिस की व्यवस्थापक सभा में 
प्रधानता होती है | श्रधिकाश देशो में, दल का प्रधान ही, नेता ही, 
सामूहिक रूप से राज्य के अ्र,.तकुशल सम्बालन की क्षमता रखने वाणी 
को अपना सहयोगी चुन लेता है। दूसरी तरफ, आस्ट्रेलिया में, 
अपने दल के सशञ्चालकों में से, मजदूर दत्त ही मत्रिमएडल चुन 
देता है | 

इस सम्बंध में शंका का कोई कारण नहीं दीखता क्रि प्रधान मंत्री 
को ही अपना सहयोगी चुन लेना चाहिये। केवल चुन लिये जाने 
(निर्वाचन में) से ही किसी सरकारी विभाग का कार्य--सश्चाल्न की 
आवश्यक योग्यता का आसानी से अनुमान नहीं होता ॥ सहयोगी बन 
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कर तथा एक साथ मित्ञ कर काम कर सकने की योग्यता की समस्या 
हल करने के लिये भले बुरे की काफी पहचान करनी पड़ेगी। मत देने 
की वत्त मान प्रथा से ऐसी पहचान नहीं हो सकती | मान लिया कि 
प्रधान मंत्री केवल भूलें ही नहीं करेगा, वह हरेक मामले को अपने ही 
तराजू से तौलने पर जोर देगा | फिर भी, वह आस्ट्रेलिया की मजदूर 
पार्टी से कम भूल्न करेगा, या राष्ट्रपति को चुनने के समय अमेरिकन 
जनता जितनी भूल कर 5क्तौ है, उससे कम की ही सम्भावना है। 
दूसरी प्रथा बहुत कुछ लॉटरी डालने की तरह से है और इस विषय 
में बेगेहोट ने सच लिखा है कि लॉटरी में कामयाब होना यह साबित 
नहीं करता कि उसका तरीका भी अच्छा हो,, प्रधान मंत्री द्वारा 
श्रपना सहयोगी चुनने के काम की जो मर्यादा तथा सीमा है, बद्दी उच्चित 
चुनाव के पक्ष में संरक्षण हो हरेक दल में, ऐसे नेता के समान ही 
योग्वता तथा महत्व के लोग होते है | ऐसे दी लोगों को प्रधान मंत्री 
अपना सहयोगी चुनेगा और ये लोग तभी उसके साथ काम करना 
स्वीकार करेगे, जब अन्य सहयोगियों के चुनने में उसकी बुद्धिमानी देख 
लेंगे | यह मान लेने पर कि व्यवस्थापक सभा की कठिन परीक्षा में 
उत्तीर्ण होकर वे ““उस्मीदवारी” में सफल हो चुके हैं, यह भी स्वीकार 
करना होगा क्रि मंत्रिमएडल में भिन्न पदों के लिये चुने गये (पसन्द 
केये गये) लोग जिस पद की प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिये व,स्तव में 
वे व्यवस्थापक सभा द्वारा ही नामज़द किये गये थे। 


कायकारिणी द्वारा शासन सशझ्लालन की प्रणालो के अ्र--राज- 
्ेे कि ि 
चतिक पहलू से दो समस्या में पैदा हाँती हैं। वालब में, आमतौर पर, 
तीन सवाल है। (१) ऐसी कार्य कारिणे की रचना और संगठन कैसा 
हे । (२) इसके काम क्या है! (३) जिस जनता की वह सेवा करती 
है, उससे उसका क्या सम्ब्रंक् है | जाहिर है कि अगर हम दसरें सवाल 
का जनान् दे दें तो पहला और तीसरा का श्री जवाब हो जाता है| 
राज्य के सरकारी कमचारे अपने राजनेतिक प्रधानों की आज्ञा का 
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पालन करते हैं। भनत्री का काम है ऐसी नीति निर्धारित करना जो जन 
समूह की अधिक से अधिक माँग पूरी कर सके तथा व्यवस्थापक सभा 
द्वारा स्वीकार कर ली जाय | तभी इसकी सफलता को घरितार्थ करने 
की--नीग के सफल सश्बालन की दह्ई दी जा सकतीं है। यह भी 
जाहिर है कि आजके विशाल राज्यों में, मंत्री केवल सरसरी तौर पर 
पर दी अपना काम देख सकता है। इसलिये जनता की माँग क्या है, 
विस्तार पूर्वक ऐसी कौन सी विधि चनायी जाय कि उनका माँग पूरा 
की जा सके और किस प्रकार से वह नियम नित्यप्रति अमल में लाया 
जा रहा है--इन सब बातो के लिये वह अपने कर्मचारियों पर निरर 
करता है | इसलिये, अधिकारुढ़ दल की नीति चाहे कुछ भी हो, राज्य 
के काम इस ढग से किये जाते हैं कि कम से कम विरोध पैदा हो | 


इसीलिए, -सी लक्ष्य से, सरकारी कमचारी वर्ग को पूरी तरह 
से तव्य्य रहना चाहिए। वे जिस योग्यता तथा लगन से एक दल के 
झथिकार में आने पर उत्तकी सेव करते है उसी प्रकार दूसरे दल की 
भी करें | उनको तथ्स्थ रखने के लिए, यह ज़रूरी है क्रि इस बात की 
गारण्ट रहे कि अगर वे अपना काम करने में दक्ष हैं तो उनकी 
मोौकरी स्थायी रहेगी। उनको अधिक से झधिक्र काम करने के लिए. 
प्रोत्ससद्तित करना चाहिए | प्रद में तरक्क़ी करने की प्रथा द्वारा उनकी 
योग्यता को झधिकतर सीमा में विकप्तित होकर, उचित सान तथा 
सम्मान प्राप्त करने का अवसर देना चाहिऐ ताकि वे उसी अनुमान 
में, जिम्मेदारी से लादे जॉय। सरकारी कर्मचारी में इन गुणों को 
प्राप्त करसे करें लिए ग्रह जरूरी है कि उनदा चुनाव रिसी 
संस्था (कमीशन) के द्वाथों हो जो सरक।र से स्वतंत्र हे, उसके प्रभ्ात्र 
से परे है । इस कमीशन पर सरकार जितना कम प्रभाव रखती होगी, 
उतनी ही राज्य के छ्वित सें होगा । आम तौर पर, कमचारियों के 
बुनाथ में कमीशन को ऐजी नीते बरतनी चाहिए जिससे विशिष्ट 
स्थानों के लिए चुना छोड़कर, किसी नियुक्ति में पक्चणात को कम्न से 
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कम स्थान मिले | विशिष्ट यानी टेकनिकल नियुक्ति की बात दूसरी 
हैं। एक बार सरकारी नौकरी में आजाने क्रे बाद, यदि कमेंचारी 
सुयोग्य तथा सद--व्यवहारी है तो उसको यह निश्चित रूप से मालूम 
हो जाना चाहिए कि जब तक उसके विश्राम लेने (रियर) का 
समय न आ जाय, वह अपने स्थान पर क्रायम रहेगा, मुस्तकिल रहेगा । 
क्ाम से विश्वान लेने की उम्र काफ़ी जल्द होनी चाहिए, काम की 
अवधि को छोटा रखना चाहिए ताकि विभागों के प्रधान कर्मचारी 
के पद पर ऐसे ताजे मस्तिष्क आते रहे जो अपनी पीढ़ी की नयी 
विचार धारा से सम्पक रखते हो । 


यह भी जरूरी हे कि सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियाँ जितना 
अशध्रिक सम्भव हो, लचकीली दो । कर्मचारी वर्ग से नौकरशाही हो 
हो जाने का भय रहता है। ऐसी नोकरशाही खड़ी करने का सबसे 
सीधा तरीका है काम करने की परिपादी को तथा केवल अधिक 
अवधि तक काम करने पर उन्नति करने की प्रथा को एक दम ठोश् 
बना देना। सरकारी कर्मचारियों के सम्बंध में एक खतरा हमेशा 
रहता है कि वे काम करने की परिपाटी को सुथ्रोग्य रूप से कार्यसश्वालन 
की विधि मान लें तथा प्राचीनता को अनुमव का प्रतीक समर लें। 
प्रेरणा तथा प्रयोगात्मक बुद्धि से काम करने में उन्हें भय्न लगता है श्रीर 
वे यह सोचने लगते हैं कि सु सश्चालित विभाग का प्रणाम यही है 
कि बाहर से किसी प्रकार के आक्रमण से वह सुरक्षित है। नागरिक 
सेवा अर्थात सरकारी कम चारी वर्ग की पहली आवश्यकता है उसको 
ऐसी फलों के खतरे से बचाना । इनसे बचने के कोई स्पष्ट नियम 
नहीं है । बहुत कुछ मिलजुल कर काम करने की कममचारी-प्राकृत्ति 
से भी अधिक, राजनैतिक प्रधानों पर निर्भर करेगा | पर, इस बारे में 
खास बात यह होनी चाहिए कि साबंजनिक विद्वार घारा के 
अधिकारी प्रतिनिधियों की आलोचना के वातावरण में सरकारी 
कर्मचारी बर्ग को काम करना चाहिए । 
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सरकारी कर्मचारियों को जनता की सेवा करनी है, इसलिए जनता 
द्वारा ही उनकी परीक्षा, उनका फैसला होनां चाहिए। यदि सेवा और 
परीक्षा को समुचित रूप से चलाना है तो शासन प्राणली के साथ 
जनता का उचित सम्पर्क होना चाहिए। इसी उद्देश्य से, परामर्श 
रात्री समितियों की योजना प्रथम महत्व रखती है । जिस किसी विभाग 
का किसी सामाजिक हित से सम्बंध हो, जिन संस्थाओं द्वारा इन हितो 
का प्रतिपादन होता है, सला ह-मश्विरा का सहयोग देने के लिए उन 
सस्थाओं का उस विभाग से सम्बन्ध होना चाहिए। उदाहरण के लिए, 
शिक्षा विभाग को, अध्यापक, चिकित्सक, मनोंवैज्ञानिक तथा विद्या- 
थियों के अभिभाषकों की संगठित संस्थाओं से लगातार सम्पक्कं रखना 
चाहिए, । ऊपर लिखे उद्दे श्य को पूत्ति के लिये सम्पक स्थापित करने 
के लिये उचित विधियाँ निकालनी पडेंगी अन्यथा शासन में नई 
चीज़ें पैदा करने की अर्थात्‌ रचनात्मक प्रकृत्ति का श्रभाव द्वी केवल न 
होगा अपितु उसके काय के परिणामों के सम्बंध में वह तीक्ष तथा कु 
भावना न हो सकेगी जिससे उप्तकी योग्पता की असली परख की जा 
सके । जनता तथा सरकारी कमचारी वर्ग की परस्पर शिक्षा के लिये 
परामर्श दात्री समिति से अच्छा दूसरा उपाय नहीं है | कर्मचारी वर्ग 
शासन की कला आग्रह दारा सीखता है। जनता यह पता लगाती 
रहती है कि कमचारी समुदाय जो काम करने का दावा करता है, 
उसमें स्वाभाविक रूप से मिलाजुला प्रचार और लालसायें, उस दावे 
को कितना शज़त साबित करती रहती है। वेधानिक शासन की 
सफलेता का बहुत कुछ श्रेय इस प्रणाली को कार्याल्चित करने की 
सफलता पर निर्भर करता है | 

इस विष्रय को समाप्त करने के पहले, संक्षेप में सरकारी कम चारियों 
की तट्स्थता के कुछ परिणाम तथा राज्य के सेवक के रूप में उनकी 
स्थिति पर विचार कर लेना चाहिए। यदि कमंचारी वर्ग कौ तट्स्थता 
सें जन समूह तथा सरकार, दोनों का समान विश्वास बनाये रखना 
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है तो मेरी समर में यद्दो उचित द्वोगा कि जो कर्मचारी नीति निर्धा- 
रित करने में माग लेते हैं, व राजनेतिक जीवन से बिलकुल अलग 
रहे | छीटे कर्संचारियों का अलग रहना जरूरी नहीं है। पर कोई भी 
मंत्री, मान लीजिए कि वह अनुदार दल्ल का है, अपने विभाग के उस 
स्वामी सचिव ( सेक्रेटरी) पर पूरा विश्वास त् कर सकेगा जिसके विपय 
में उसे मालूम है कि वह अपना सायंकाल का समय उत्कट समाजबादी: 
प्रचार में लगाया करता है। तक द्वारा, यही रुक्राबर्य राजनेतिक 
उम्सीदवारों के जिए लागू होती हैं। किसी उच्च कमंचारी को यह 
आशा! न करनी चाहिए कि वह व्यवस्थापक सभा की सदस्यता के 
लिये खडा होगा । अ्रगर जीत गया है तो ठीक है। यदि हार गया 
तो फिर अपनी नौकरी पर वापस आ जायगा | यहाँ पर जो बात सरकारी' 
(नागरिक) कर्मचारियों के लिये कहीं गई हैं, वह राज्य की सेना तथा 
पुलिस के लिये ओर भी अधिक तीज्रता के साथ लागू होती है। यदि 
उनमें राजनेतिक प्रवृत्तियाँ उत्नन्न हों गई तो राज्य के अ--सैनिक़ 
कमचारियों की आज्ञाओ के त्वरित तथा निष्पश्न पालन की प्रथा 
के लिए घातक सिद्ध होगी । साधारण परिस्थितियों, राज्य के कल्याण. 
के लिये यह आवश्यक है कि सेना तथा पुलिस कर्मचारी वर्ग तथा 
तत्कालीन सरकार कौ आशा का पालन आँख मूं द कर करे। राज्य 
की घुरी ही ऐसी बात पर निर्भर करती है और ऐसे मामलो में यदि 
सेना तथा पूलिस किसी प्रकार का पक्षुप्रात करने लगी तो उस राज्य 
में निरंकुश शासन की स्थापना में देर न लगेगी । 


अवश्य इससे यह प्रश्न पैदा होता है कि सरकारी कमचारियो को 
परस्पर सम्पर्क स्थापित करने तथा सगठन करने का स्वाधीमता किस 
स्रीमा तक दी जावे । यंह बड़ा टेहा सवाल है और यह्ाँ पर मैं धर्म विषय 
की तरह कुछ निष्कर्ष बतला दूंगा राज्य के साथ पुलिस तथा सेना का 
जो सम्बंध है, उसके कारण यह जरूरी है कि कानुनन उनको हड़ताल 
कंस्ने का, काम बन्द करने का अधिकार न हो पर इस के सुआविजे' 
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में इनको अपने विभाग के स्वशासन (स्वयं सश्बालन) को पूरी तरह से 
उन्नत करने का अधिकार मिलता है जिससे इनका हरेक अग काम करने 
के अपने तरीकों तथा शर्तों का स्वव फैसला कर सके और जब कभी 
सरकार तथा इनके बीच में मतभेद पैदा हो उस विपय का निर्णय 
स्वतंत्र पञ्मायत द्वारा हो; यह पद्मायत इज्धलैरड के “इण्डास्टियल कोट? 
की तरह से काम करेगी श्रन्य प्रकार के सरकारी कर्मचारियों के 
लिए ऐसा प्रतिबंध न तो होना चाहिए और यदि ऐसा करने की चेश 
की गई तो उसे चरिताथ किया जा सकेगा। अवश्य राज्य को यह 
अधिकार है कि वह कोई ऐसी योजना तथा सस्था बनाये जो इस 
बात पर जोर दे कि सरकार तथा सरकारी कम्चारी वर्ग में कोई 
बिरोध पैदा होने पर, कर्मचारी वर्य हड़ताल करने के पहले उसकी 
मध्यरुथता स्वीकार करें। यह भी बहुत कुछ सम्भव है कि ऐसी 
भध्यस्थता आ्रामतौर पर सफ़ल होती है । पर भेरी समर में, मालिक 
की दैसियत से राज्य को सब--प्रभुत्व या स्वामित्व के अधिकार का 
दावा करने का हक़ है। ऐसे मौकों पर, श्रन्य मालिकों की तरह उसका 
यही काम होना चाहिए कि अपने कर्मचारियों को अपने कार्य के 
ओचित्व के प्रति राजी कराकर, स्वीकार कराकर, उनकी भक्ति प्राप्त 
करना चाद्ििए। सरकारी कम॑चारियों को, अपनी & वस्था सुधारने के 
के लिए उसी प्रकार के साधारण उपाय करने कऋहिए जो कि व्यवसाथ 
संघ अपने सदस्यों की काम करने की दशा तथा मज़दूरों की स्थिति 
में सुधार के लिए करता है। भेरी समर में नहों आता कि छोटी 
श्रेणी के कर्मचारियों को, अ्रन्य उद्योग धघंधो में लगे छुएः उन्हीं के 
समान स्थिति वाले मज़दूरों की तरह, जिस प्रकार के उचित सममे, 
अपनी दशा झुधारने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता । जो क्लकक 
था डॉँकिये यह समभाते हैं कि उनके साथ उच्चित व्यवह्यर नहीं हो 
रहा' है, उनके लिये सरकारी मुहवमें में काम करने की शान ही. 
काफी मुझाविजा नहीं हो सकती | 
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( ४ ) 

मैंने यह समझा दिया है कि राज्य के कार्य संचालन में न्यायालय 
की स्वतंत्र सत्ता रचना मदत्वपूण सिद्धान्त है । इसको लक्ष्य में पढ़ते 
हुए, तीन बातें जरूरी है (१) न्यायाधीशो की नियुक्ति इस ढग से हो 
कि उनके चुनाव में राजनेतिक धारणाओ की कस से कम सम्भावना 
हो? (२) जो आदमी नियुक्त हो, यदि उत्तका चाल चल्लनन ठीक रहे, 
तो उसका कायकराल स्थायी रूप से निश्चित तथा सुरक्षित रहे, (३) 
इनकी तरकी केवल कानूनी लियाक्नत तथा खझुपराति के कारण होनी 
चाहिए | पहली बात में, जनता या व्यवस्थापक सभा द्वारा चुनाव 
का स्पष्ट निषेव है | व्यवस्थाथक समा के लिये प्रतिनिषियों के चुनाव 
में जो रीति बरती जाती है, बह रीति न्याय के पद का भार सम्भालने 
की योग्यता का निर्यंय नहीं कर सकती | इसलिए इस सम्बन्ध में 
तीन ही उपाय सम्भव प्रतीत होते है। फ्रॉस की तरह, न्‍्याय-कार्ये 
के लिये पदाधिकारी का चुनाव प्रतिदवन्दो परीक्षा द्वारा हो सकता है, उच्च 
पदों के लिए उन्नति योग्यता का प्रयोग मिलने पर ई। होती है। इस 
प्रथा के समर्थन में काफी कहा जा सकता है। इसने फ्रॉस को 
न्‍्यायाधीशो की एक परिडत-मण्डली प्रदान को है। इस मरइली 
में अपने कार्य की प्रतिष्ठा तथा मर्यादा की भावना उच्च रुपेण उन्नत 
है। पर, इस प्रथा के सम्बन्ध में मेरा सन्देह यही है कि न्यायाधीश में 
जिन गुणों का छोना आवश्यक है, उनकी परख नियुक्ति को इस 
प्रणाली में नहीं हो सकती । और, ग्रोट ब्रिटेन के न्यायाधीशों की - 
तुलना में, फ्रेंच न्यायाधीशों का दृष्टिकोण समुचित रूप से कानूनी 
होता है। साघारणतः वह अच्छा न्यायाधीश' होता है, पर जिम 
संकुचित स'यम के भीतर उसका जीवन बीतता है, वह न्याय की बातों 
के अलावा ओर किसी अनुभव से दुर हों जाता है। दूसरी प्रथा 
इज्धलैरणड की है तथा संघ के लिए नियुक्तियो मे, संयुक्तराज्य , अमेरिका 
की है जहाँ छोगो तथा बड़ी अदालतों के लिये, कार्यकारिणी 
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(मत्रि मण्डल) ही न्यायाधीशों को नामज़द करती है। इस प्रणालो 
द्वारा हमको घुरंधर न्यायाधीश प्रास हुए है पर पिछले सौ वर्षों की 
नियुक्तियों की सूची ध्यान पूर्वक देखने से यह स्पष्ट मालूम होगा कि 
इन निथुक्तियों में राजनेतिक-घारणाओं ने काफी भाग लिया है। मैं 
एक तीसरी विधि बतलाता हूँ | जिसमें न्यायाधीश गण स्वय भावी 
नियुक्तियों के लिए नामावली तब्तार कर कायकारिणी के पास भेज दे' 
ओरर बहुत द्वी विशेष बात होने पर नामावली से बाइर के नाम लिए, 
जाँय | इसी प्रकार, न्यायाधीश वर्ग तरक्की के सम्बन्ध में भी स्वयं ही 
सिफारश करे। केवल इतना ध्यान रखा जावे कि केवल पाँच वर्ष से 
इस पद पर काम करने वालों की तथा अपने पद से विश्राम लेने के 
लिए पॉच द्वी वंष या कम शेष रहने वालो की सिफारिश न की जाय ॥ 
मेरी सम्मति, यह भी जरूरी है कि न्यायाधीशो को यह अधिकार दिया 
जावे कि १५ वर्ष तक इस पद पर काम करने के बाद वे चाहें तो 
अपने कार्य से विश्राम ले सकते हैं | दूसरी बात यह भी जरूरी है कि 
७० वर्ष की उम्र हो जाने पर न्यायाधीश को अनिवाशथ्येतः विश्राम दे 
दिया जाथ । 

इस प्रणाली से लाभ प्रकट हैं। हमारी अदालतों में केवल ऐ. से 
लोगों की नियुक्ति का भय न रहेगा जो शुरु जवानी से ही, एक 
संमुचित दायरे में, एक पेशे वाली जाति का सदस्य होने के कारण, 
विश्व की श्रन्य बातों से कोई सरोका२ ही नहीं रखते। इसके द्वारा 
जिस सीमा तक एक वकील अपनी राजनेतिक सेवाओं के बदले में 
नियुक्ति तथा तरक्की पा सकता है, उसकी सम्भावना बहुत कम हो 
जाती है। यदि अदालतें स्वयं पहले एक नामावली तस्यार कर 
कार्यकारणिी के पास विचार के लिए. भेजती हैं तो इसका श्र्थ यह 
होता है कि वे अपना दावा साबित करती हैं कि उस काम में उनकी 
दक्षता, तथा अनुभव के कारण वे यह बता सकती हैं कि कित श्रादमी मे 
न्याय करने की योग्यता है | का्यक्रारिणी इस नामावज्नी मे मदाकदा 
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स॒ शोधन के अधिकार द्वारा अदालतों के अनुचित पतक्षपात के खतरे 
से बचाता है। यहाँ पर यह भो कह द कि में, इद्धलैशड को तरह 
साधारण आदमी को उसकी छोटी-छोटी राजनेतिक सेवा के कारण 
छोटी अदालतों में विज्ञारक बनाने की प्रणाली को अबांधनीय 
सममता हू । साधराण आदमी का काम “जूरी? बनना है, खास 
तौर से अपराध के मामलो में । उसे मिचारक (न्यायाधीश) के काम में 
सहायक होना चाहिए. | किन्तु जिन मामलो में बहुत ही विशेषशो द्वारा 
वास्तत्रिकता की छानबीन करना आवश्यक होता है, वहाँ साध रण 
जूरी की अ्र.वश्यकता भी सन्देहजनक हो जाती है। इस दिशा में 
जूरी प्रणाली रखने की सूरत में, भिन्न प्रकार के अनुभवी व्यक्तियों की 
विशेष सूची रखनी चाहिए. जिनके विशेष अनुभव से विशेष महत्व के 
मामत्ते में निरभय प्राप्त किया जा सके | 

किसी भी सु व्यवस्थित राज्य में चार रिद्धास्तों दारा क़ानून का सश्चा- 
लन होगा । कानून की ज़िम्मेदारी शासकवर्ग तथा साधारण नागरिक 
के लिये समाय होगी | उस राज्य में नियमों की सही व्यवस्था चल ही 
नहीं सकती जहाँ पर नियमों को कार्यात्वत करने वाले उप्तकी सीमा 
की अवज्ञा के दोष से मुक्त हों। प्रधशुत॒ का मतलब यह नहीं है कि 
उसके नाम पर काम करने वाले गैर-ज़िम्मेदार हो जॉय | और जहाँ 
पर कार्यकारिणी को नियम बनाने का कुछ अधिकार प्राप्त है--व्यवस्थ।- 
पक खभा दारा उसे इस सम्बंध में कुछ अधिकार मिल चुका है, वहाँ 
पर ऐसे अधिकार की वैध सीमा का निर्णय सदैव साधारण अदालतो 
द्वारा होना चाहिये। यह भी नितान्त आवश्यक है कि अदालत की 
शरण में जाते की रीति इतनी मेंहगी न हो कि शरीब नागरिक उन 
तक पहुँच दी न पाये | बेकार के बहुत से मुकहसों के हो जाने में कोई 
हानि नहीं पर किसी. भो व्यक्ति के मक्त में यह शका न होनी चाहिये 
कि ख़घन के झमाव में बह अदालत की शरण नहीं ले सकता । राज्य 
को. स्यायशफसन्न की ग्रधा में. छुधार करते के लिग्रे निरन्तर प्रयत्नशील 
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रहना चाहिये | इस उद्देश्यों से केवल यही आवश्यक नहीं है कि 
अदालतों की, खासकर अ्रपराधों पर विचार करने यात्री अदालतो की 
उन्नति न्याय शासन की गतिविधि की निरन्तर जाँच होती रहे, किन्तु 
यह भी भदत्व पूर्ण है कि इन में भाग लेने वाले, उनके कार्य-सश्आालन 
-के सबंध में अपने अनुभवों को लिपि-बद्ध करते रहें । आज के युग में यह 
अत्यावश्यक है कि न्‍्यायाश[ासन तथा नियमो में निरन्तर सुधार के 
लिये एक स्थायी कमीशन हो जिसमें, न्यायाधीश वकील तथा साधारण 
जन समान रूप से भाग लें | 
ह (५) 
मैने ऊपर बराबर सार्वजनिक विचार की महत्ता का जिक्र किया 
है | इस विवाद को समाप्त करने के पहले यह असतम्भव है कि चाहे 
थोड़ा ही सह्दी, इसके मूल तत्त्व की कुछ समस्याओं पर दृष्टिपात न 
किया जाये | दो बातें साफ हैं। जनमत का मूल्य उन' सूचनाओं की 
सत्यता पर निर्भर करेगा, जिसके आधार पर सावंजनिक विचार बनते 
है। जिस अंश तक यह जनमत संगठित होगा, उठी के अ्रनुसार उसका 
व पड़ेगा | दूसरी बात को सबसे अ्रच्छां ढँग से यह कह कर व्यक्त 
किया जा सकता है कि साधारण सार्वजनिक विचार ऐसी बिरली ही 
वस्तु होती है। होता यद्द है कि उपस्थित होने वाली समस्याओं पर 
अनेक धाराओं में साव॑जनिक्क विंचार विकसित होते है । इन विचारों 
की शक्ति उनको प्रगठ करने वाले संगठन तथा' उनके ज्ञान पर निर्भर 
करती हैं । ह | ह 
आधुनिक समाज की सूचना तथा जानकारी की सत्यत! की समस्या 
पर जो भी विचार क़रेगा, पहले तो उक_की विष्रमप्रा से चकरा जायगा; 
वूसरे उसे यह भी मालूम होगा कि ऐसी सूचनाओं के संकलन तंथा 
वितरण में वास्तविकता को सही ढठंस से समकने समम्ाने की कोई चेष्टा 
नहीं की जाती | यदि किसी समाचार का आधार किसी से सम्बंध रखने 
फा० "६ 
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वाला हुआ तो बहुत प्रचार का रूप घारण कर लेता है | अ-समान 
समाज में, हरेक संवाद को आधिक शक्ति रखने वालो के पक्ष में तोड़ 
मरोड लिया जाता है। अधिकाश क्लोगो को सूचना था सवाद ग्रात्त 
करने के लिये समाचार पत्रो पर निर्भर करना पड़ता है | इन समाचार 
पत्रो की जीविका विज्ञापनों पर निर्मर करती है । समा वारपन्न निकालना 
इतनी मंहगी चीज है कि केवल धनी वर्ग ही इन्हे प्रकाशित कर सकता. 
है | किन्तु विशापनों पर निर्भर करने के कारण वे ऐसे समाचार तथा 
आअलोचनायें प्रकाशित करते है जो विज्ञापनदाता को विज्ञापित वच्तुआाः 
के ग्राहकों का सम्तुष्ट कर सके | अ्रन्यथा, जो लोग अपनी माँगों का पूर्ति 
की शक्ति रखते हैं, उनके बीच इध पत्र का प्रच'र न हो सकेगा। इसका 
परिण[म यह धोता है कि समाचारों को ऐसा रंग कर छापा जाता है 
कि उनकी असली सूरत के प्रकट होने से धनी वर्ग को कोई 
उलमन न होने पावे | रूदी गज्यक्रान्ति, कोई बढ़ी हड़ताल, राष्ट्रीयरण 
के अंतर्गत उद्याग धंघे की प्रगति--ऐस, बटनायें ऐसा बिगाड़ कर छांपी 
जाती हैं ताकि उस समाचार-पत्र के पाठक पर उनके विपक्ष में श्रसर 
पड़े | उसे वास्तविकता का, घटनाओं का ज्ञान ऐसे श्राईने द्वारा देता हैः 
जिसमें किसी विशेष स्वार्थ की पूर्ति के लिये, उनका चित्र काफी बिगाड़ 
कर दिया जाता है | जन्न तक किसी सरकारी नीति के फल के सम्बंध 
में मानव के स्वार्थों में अ्रसमानता होगी, इस नीति से सम्ब'ध रखन 
वाली घटनाओं को इस ढंग से चुना तथा तौला जायेगा कि उनका 
असली अर्थ प्रकट हो न पावें। केवल समान अधिकार वाले समाज 
में सचो बातें छापने से लाभ होता है । 

अन्त में, यह स्पष्ट है कि जनमत जस अश तक संगठित होगा, 
उतना ही शक्ति शाली होगा | संगठन करना आशिक शक्ति का ही 
मुख्य काय है। दरिद्र व्यवसाय-संधियों की एक बड़ी संध्था की तुलना 
में धनी खान-मालिकों की एक छोटी संस्था संगठित करना कहीं 
आसान है | इस दूसरी प्रकार की संस्था को एकता पूर्वक सुसम्बद्ध 
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रूप से चलाना कहीं सरल है। इसके कार्य में भूलों की कठ्ुुता उतनी 
तीत्र नहीं होती; सफलता का परिणाम अधिक प्रत्यक्ष होता है । 
आिक शक्ति अपनी बुद्धि के अनुपात से कहीं अधिक ज्ञान पर 
अधिकार जमा लेती है। जितमी उसमें बुद्धि होती है, उससे कहो 
अधिक शान वह खरीद लेती है । वह उचित अवसर की प्रतीक्षा कर 
सकता है, ऐसी प्रतीक्षा में उसकी साधारण जीवन चर्या में कोई विशेष 
परिवत्त न नहीं हो जाता । पर, जिन लोगों में आ्थिक शक्ति नहीं है, 
उनके सगठन में ऐसी मजबूती नहीं होती । इसके मुख्य हथियार, जैसे 
हडताल, इतने मेंहगे पड़ते हैं कि वह उनका उपयोग नहीं कर सकते। 
ज्ञान को खरीदने की शक्ति इनमें कहीं कम होती है। दूसरे, ज्ञान 
(विद्या) रखने वालो की जो मनोवैज्ञानिक प्रश्ठभूमि होती है वह ऐसे 
ग़रीबों के स'गठनों के साथ मेल नहीं खाती। संक्षेय में, असमान 
समाज में जनमत केवल नेतिकता के नाम पर कोई दावा नहीं कर 
सकता। अ-समान शक्ति के कारण उनके हितों का, स्वार्थों का रूप 
इतना बिगड़ जाता है कि उनके प्रति न्याय की भी सीमा बँँंष जती 
है । जब तक समाज में आर्थिक शक्ति के वितरण में घोर असमानता 
रहेगी, नागरिकों के माँगें की समान रूप से पूत्ति करने वाली कोई 
सामाजिक व्यवस्था न हो सकेगी तथा उनके अ्र।धकारों को समान रूप 
से स्वीकार करने का कोई गम्भीर प्रयत्न न होगा। 
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ग्रभी तक हमने राज्य तथा उसके नागरिकों के सम्बंध की 
समस्याओं पर विचार किया है । पर, वास्तव में आजकल के ससार 
में, हरेक राज्य केवल अनेकों में से एक है, ओर स्यथात्‌ सबसे 
महत्वपूर्ण विषय तब पैदा होता है जब एक राज्य तथा उसके नागरिको 
का दूसरे राज्य तथा उसके सदस्यों से सम्बंध होने के कारण बाइरी 
(विदेशी) सम्बंध की समस्‍यायें सामने आती दे । जो सिद्धान्त ऊपर 
अतिपादित किये जा चुके हैं, उनके अनुसार एक राज्य दूसरे राज्य 
को हुक्म नहीं दे सकता क्यो कि यदि ऐसा होने लगे तो हुक्म पाने 
वाले राज्य के शाद्दी तथा वैध निरदेशों का वह रूप ही बदल जायगा 
जनके ऊपर राज्य कला राज्यूत्व निभर करता है। 


' ओर, यह जरूरी है कि राज्यों के परत्पर सम्बंध नियमित बविय्ये 
ज्ञॉय । अंतर्राष्ट्रीय विधान नियमों का बह समुच्बय है जिनके द्वारा 
शज्यों और उनकी प्रजाओं के बीच परस्पर सम्बंध निर्धारित होते हैं। 
समाज में रहने वाले नर-नारिप्तो पर ये इसलिये लागू किये जाते हैं 
कि एक बार जहाँ इसारे राज्य ने आन्तरिक रूप के आगे बढ़ कर 
बाहरो रूप अहण किया, बिना उन नियमों के जो स्थिति पैठा होगी 
उसको केवल अ्रराजकता ही कह्दा जा सकता है। यदि ये राज्य 
अन्तर्राष्ट्रीय विधान के अन्तगंत न रहे तो वे जैसा चाहेंगे, वैसा करेंगे। 
ओर दॉबेज ऐसे बड़े बड़े विचारक हो गये हैं जिन्होंने बिना संकोच के 
इसी निष्फर्ष को स्वीकार किया है । अपने दृष्टिकोण से उन्होंने तक किया 
है कि च कि आदमियों की कोई संस्था राज्य को आशा देने का अधिकार 
'नहों रखती, उसी प्रकार «ष्ट्रीय विधान की तरह अन्तर्राष्ट्रीय विधान 
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वैध या जायज नहीं हो सकतः | वे कद्दते हैं कि यदि राज्य के वैध 
निर्देश कों महान मानना है तो तार्किक रूप से, और कोई निदंश उससे 
भी बड़ा नहीं हो सकता | इसका मतलब यह हुआ कि हरेक राज्य के 
लिये अतरांष्ट्रीय विधान उसी सीमा तक वैध्र हैं जिस सीमा तक कि 
वह उनको मानने के लिये तय्यार है। अतणव, अंतर्राष्ट्रीय विधान 
उस राज्य का तभी ।बधान होता हे जब वह उसे ऐसा स्वीकार कर 
लेता है। स्वतः वह किसी को बाध्य करने की शक्ति नहीं रखता | यह 
अधिकार उसे तत्न प्राप्त होता है जब्च नियम प्रति नियम, हरेक राज्य 
वेध निदश के रूप में स्वीकार कर लेता है| 


ऐसे कठोर निष्कर्ष को स्वीकार करने के पहले इसको उसकी नीव 
की ही परीक्षा कर लेनी चाहिए। आधार को ऐसी परीक्षा ज़रूरें 
है | इस दृष्टिकोण से विचार करने पर कुछ खास बातें पैदा होती 
हैं: १) कोई नया राज्य, अपनी रचना के उपरान्त, अंतर्राष्ट्रीय 
विधान के निश्चित नियमों में कुछ को ग्रहण करने तथा कुछ को 
छोड़ देने की क्षमता नही रखता ; वह उनके बंधन को अप्रने ऊपर 
ऐसे स्वीकार कर लेता है मानों उसी ने उनकी रचना की हो॥#+ 
अंतर्राष्ट्रीय रीति-रस्म, संधिवाँ, पद्मायती समभोते, इत्यादि ने 
कुछ ऐसे सुनिश्चित सिद्धान्तों का रचना कर दी है कि राज्यों का 
साधारण परस्पर सम्बंध उसी प्रक्रार सीमित तथा नियमित हो गया है 
जिस प्रकार इड्लैण्ड के कानून से उसके नागरिक्रों के कार्यो को सीमित 
कर रखा है। यूरोप में मध्ययुग के ईसाई साम्राज्यवाद 'के टूटने ,पर, 
ऐतिदहासिक! परिस्थति में राज्य के प्रभुत्व का 'उदय और विकास हुआ 
है।। भ्रामतौर पर, यूरोप के “सुधार युग? के पहले; राज्य के संकल्प में प्रभुत्व 
का अमाव,था | उस संसय राज्य का संकल्प अथकवोः इच्छा स्वभावत+: 
इंश्वर तथा, परकृति के नियमों के आधीन तथाः उनसे सीमित समस्को 
जाती थी | .इन॑ सिद्षन्तों की. उपेक्षा: करके. यदि राज्य कोई'"नियमः 
बनाता था तो वह स्वतः” प्रभावद्वीन संमंका 'जातोःथा॥ आज' इम 
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एक ऐसे विश्व-राष्ट्र मएडल की पुनः रचना कर रहे हैं, जिसका मध्य- 
थरुंग के विचारक सपना देखा करते ये । अब हम देखते हैं कि श्राज 
जी वैज्ञानिक तथा आशिक परिवत्तन हो गये हैं उसने यह असम्मव 
कर दिया है कि भिन्न राज्यों को, विश्व से संम्पध रखने वाले मामलों 
में स्वतंत्र नि्शंय करने दिया जाय। निर्सयात्मक विषयों में, यदि 
इच्छानुसार निश्चय करने मे कोई बंधन न हो, तो महायुद्ध हो 
सकता है| इसी कारण से, राज्य के सकल्प ने अपने राज्य के भोतर 
कं। सभी संस्थाओ की इच्छाओं के ऊपर प्राथमिकता प्राप्त कर ली | 
इसी लिये राज्या के समाज में, किसी एक राज्य की इच्छा के ऊपर 
सावजनिक सकश्प को प्रधानता ( प्राथमिकता ) देना एक राजनेतिक 
आवश्यकता द्वो गई है । मतलब्र यह कि विश्व से सम्बंध रखने वात्ते 
आम मस्लों में, ठीक जिस प्रकार व्यक्तिगत संकल्प के ऊपर राज्य 
दारा निर्धारित बैध निर्देश द्वोता है, उसो प्रकार राज्य की इच्छ। 
तथा सकल्‍प के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संकल्प होना चाहिये । 

यही बात, दूसरे ढंग से, सब्से अच्छी तरह से कह्दा जा सकती 
हे । ईस्वी सन्‌ १६०० और १७०० के बीच में, वर्तमान राज्य पूरे 
प्रशुत्व के साथ इसलिये प्रकट हुए, कि नागरिकों के जीवन में शान्ति 
तथा सुरक्षा की गारण्दी देने वाली और कोई दूसरी विधि न थी | 
उस समय के बविचारकों ने उसकी कार्यवाही में दाशनिकता की खोंज 
में यह विशिष्टता पाया कि उसने श्रपनी सकलय-शरक्ति को सभी बाइरी 
नियंत्रणों से मुक्त कर लिया था ॥ इसलिये स्वभावत्तः वे इस निष्कर्ष 
'पर पहुँचे कि सामाजिक सगठन की वह उत्कृष्ट या चरम इकाई थी । 
किन्तु, परिस्थितियाँ फिर बदल गयी हैं| विशेषकर गत श्रद्ध-शताब्दि 
में विश्व में इतनी अ्रन्तनिर्मरता आ गई है कि किसी राज्य की 
उपयुक्त इच्छा दूसरे राज्यों की शान्ति के लिये घातक.हो सकती है | 
समान लीजिये कि हम इच्चलैण्ड को अपनी सीमा, सरइद, शस्त्रीकरण 
'चुगी' तथा मजदूरी की मग्ांकक निश्चिवल, करने के लिये स्वतंत्र छोड़ 
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दें, अन्य राज्यों के साथ अपने कगड़े का फैसला अपने मन से करने 
दें तो इन सब बातों का फल होगा अतर्राष्ट्रीय विपदा । राज्यों की 
अंतर्निरभरता के कारण यह आवश्वक है कि एक ऐसे विश्व-समुदाय 
तथा राज्यो के समाज का निर्माण हो जिसके अपने वैध निदेश हों 
आर इन निदशों के सामने अन्य किसी नियम का कोई स्थान न हो | 
संक्षेप में, आज हमारी जो परिस्थिति है, उसमें सबसे सम्बंध रखने 
बाले मामलो में, विश्व पर के लागू होने योग्य स्वयसिद्ध नियम बनाना 
उतना ही स्पष्टतः आवश्यक है जितना अपने ही राज्य के भीतर 
राज्य का वेधानिक अधिपति होना। एक शब्द में, उैधत; म्युनिसिपल 
कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधीन है । 

इसलिये, यह समव है कि इस अनुमान पर कानून का सिद्धान्त 
बनाया जाय कि उनका वास्तत्रिक आधार राज्यों के समाज की 
इच्छा हो, और नवीन सभ्यता में, सत्र इच्छाओं या संकल्प के ऊपर 
वही इच्छा समझी जाय । ऐसे अनुमान से, राज्यो के समाज़ में, उनके 
साथ किसी एव, रज्य का सम्बंध आाबीनता का, द्ोगा। बह सम्बंध 
कुछ ऐसा ही होगा जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में न्ययाक का स्थान 
है | नियम बनाने के सम्बंध में कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें न्‍्यूयाक 
अपनी इच्छानुसार निश्चय कर सकता है, ओर बहुत से विषय 
ऐसे हैं जिनमें वह संयुक्त राज्य अमेरिका के निश्चय को मानने के 
लिये बाध्य है| इस दृष्टि से राज्यों में प्रभुता नहीं रह जाती । विश्व 
की जिन परिस्थितियों में वह फँसा हुआ है, उसेंके मतब्य को उसे 
स्वीकार करना होगा । जिस प्रकार अपने राज्य में किसी नागरिक 
की ब'धन-रदित इच्छायें रखने के वैध अधिकार की मांग को स्वीकार 
करना असम्मव है, उन्ली प्रकार राज्य की यह मांग भी स्वीकार नही 
की जा सकती क्रि वह, ब्रिना [कसी बंधन के जैसा चाहे वैसा निर्शोय 
करे | आम जुरूरिय[तों के कारण एक-दूसरे के आधीन होना पड़ता 
है और जहाँ एक्रदूसरे पर निर्भर रहना पढ़ता हैं, वहां ऐतिहासिक 
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तथा पारिभापिक दृष्टि से भी, सब प्रभु-राज्य की सम्भावना & नहीं 
हों सकती । 


यदि राज्य अतर्राष्ट्रीय विधान को तोड़ते हैं या राज्यों के समाज 
ने, विशेषकर व्यवस्थापक क्षेत्र में, कोई संतोपजनक संघ या 
संस्था नद्दी बना लिया है तो इन दो निस्सन्देह कारणों से हमारें 
दृष्टिकोण को कोई आधात नहीं पहुँचता | किसी राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय 
विधान के किसी नियम का उल्लंधन उतने ही महत्व की या बिना महत्व 
की बात हो सकती है जैसे किसो एक नागरिक द्वारा म्युनिसिपल विधान' 
के किसी नियम का उल्लबन । विधान तत् तक विधान रहेगा जब 
तक वह साधारणतः तथा स्वभावतः लागू किये जाने की क्षमता 
रखता है । हम यह मानते हैं कि राज्यों के समाज की सस्थाये अथवा 
संगठन अपने उदृश्य की पूर्ति के योग्य नहीं हैं। किन्तु, इसके दो 
उचित कारण है। पहले तो अ्ंतर्राष्ट्रय अन्तर-निर्मरता की बात काफ़ी 
हाल में ही स्वीकार की गयी है; नियमित रूप में इसकी योजना 
सन्‌ १६१६ की वारसाई की संधि के ५हले नहीं बनी थी। दूसरे, इस 
अन्तनिर्भरता को कार्यरुप में परिगत करने के लिये इनकी सस्थाओं 
का रुप देने का जो भी प्रयास होता है, उसके बिरोध में, अपने 
साम्र।ज्य के भर्नावशेष को अपने द्वाथ में अचाकर रखने का भगीरथ 
प्रयत्न करने वाले प्रभु राज्यों की' प्रेत मण्डली खड़ी दो जाती है। 
उदाहरणार्थ, पुराने राष्ट्र परिषद्‌ का इतिहास केवल अन्तर्राष्ट्रीय अन्त 
निर्भरता के नये सिद्धान्त और उसके परिशषम तथा प्रभुत्य के प्राचीन 
सिद्धान्त के बीच संघर्ष की कहानी मात्र है। प्रशुत्व के प्राचीन 
सिद्धान्त को प्रसन्न रखने के लिये यह नियस बनाया गया किं' सभी 
'महत्वे पूरे स्व॑-सम्मत होने चाहियें.। इसका फल यह हुआ कि 
राष्ट्रपरिषद्‌ की उपादेयता ही नष्ट हो गयीं। अ्रन्तनिर्भरताः के सिद्धान्त 
को स्वीकार कराने की अ्रार्वश्वकर्टा 'के कारण राष्ट्रपरिषद्‌ः के “अप्श 
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नल क्लांज”' 'जेनरल ऐक्ट आफ़ आबट्रेशन,” २“लोकार्नों पैक्ट?" 
ऐसे नियम स'धियों हुई जिनके द्वारा राज्य के प्रभुत्व के सिद्धान्त पर 
श्वित तथा प्ररिणामशील श्राक्रमण होता है। इन नियमों तथा 
स'धियों को मानने वाले राज्य वास्तव में यह स्वीकार करते हैं कि वे 
अपनी इच्छानुसार, अपने मन के अनुसार काय नहीं कर सकते | 
इसी प्रकार राष्ट्र परिषद द्वारा प्रमाण-पत्र के अनुसार“ शासन करने 
या कुछ सदस्य राज्यों में राष्ट्रीय अल्पमत वालों के अधिकारो की 
राष्ट्रपरिषद्‌ द्वारा गारंटी देने की नीति से यह प्रकट होता है कि यह 
स्वीकार कर लिया ग़या है कि राज्यो की पुरानी स्वतंत्रता के दिन अब 
निश्चय ही चले गये। आधुनिक राज्यों में पारस्परिक समान सहयोग 
के लिये यह आवश्यक है कि उनको एक सामान्य अधिकारी के आधीन' 
क्रिया जाय | इस प्रकार को श्रधीनता का मंतव्य यही होगा कि उसे 
दर करने तथा मिटाने की चेष्टा करने वाली सभी इच्छाओं के उपर 
उपलिगित सामान्य अधिकारी के वैध निदेशों को ही प्रधानता, प्राथ- 
मिकता दो 
इस परिस्थिति के सामने, कुछ प्रसिद्ध विचारकों ने, प्राचीन दृष्टि- 
कोण से इस+ दो प्रकार से सम्बंध करने का प्रयास किया है । एक 
तरफ वे यह कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधान वास्तव में राष्ट्रीय विधान 
है क्‍यों कि उसे कार्य रुप में परिणित करने के लिग्रे भिन्न राज्यों की 
स्वीकृति आवश्यक है |दूसरी तरफ थे यद्द कहते हू कि अतर ष्ट्रीय 
विधान क्रिय।त्मक दृष्टि से विधान होते हुए भी एक स्वय सम्पूर्ण प्रणाली 
सात्र है। पएथक राज्यो के स'कल्प से यह. पूरी तरह से भिक्त है ओर 
उनसे इसका कोई सम्बंध महीं है। किन्तु, यद् दोनो ही विचार सन्‍्तोष- 
जनक नहीं है । पहले काः दो जबाबत्र दिया जा सकता है। प्रमाण यह 
है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधान के नियमों को इसलिये नहीं अपन्नाते 
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कि वे उनको पसन्द करते हैं बल्कि उनके सामने दूसरा चाश ही नहीं 
रहता | स्वीकृति देने के सिद्धान्त को कायम रखने में लाभ ही है 
यद्यपि वास्तव में यह बात तमाशा ही है। फिर यह भी तय है कि 
कोई अतर्राष्ट्रीय कानून तभी चरितार्थ होगा जब कि जिन पर यह्ढ 
लागू किये जाने वाला है, उनकी स्वीकृति हो--पर, यही दात राज्य 
'के सभी कानूनों के लिये लागू होती है| न्याय शास्त्र को दृष्टि से, 
यदि अंतर्राष्ट्रीय विधान की वैधता इस बात पर निभर करती है कि 
बह कितनी सफलता के साथ लागू किया जा सकता है, उसे वंधता के 
ऐसे नियमो में बाँध देना है जिसकी राष्ट्रीय विधान के सम्बंध में भी 
नैयायिक कल्पना नहीं करता। उसी के स्वय॑-सिद्ध नियमों के अनुसार 
वेधता का आँकने के लिये केवल इतना ही जानना जरुरी है कि 
नियम को बनाने वाले को ऐसा करने का अधिकार था या' नहीं | बस, 
केवल इस अधिकार के अतिरिक्त यदि अन्य विचारों की मित्ति पर 
कोई अनुमान लगये जाते हैं तो वह उन्हें अस्वीकार करने के लिये 
बाध्य होता है | उसे केवल इतना ही मालूम करना है कि तिंयम बनाने 
वाले को नियम बनाने का अधिकार था या नहीं । अंतर्राष्ट्रीय विधान 
को राष्ट्रीय विधान से पथक्‌ एक स्वतंत्र प्रणाली मान लेने से भी संतोष- 
'प्रद फल न होगा। क्‍यों कि, अंतर्राष्ट्रीय विधान का पूरा उद्दश्य ही 
यह है कि राज्य के भीतर रहने वाले नागरिकों के व्यवद्वारों को व्याख्या 
'करके, उनका नियमन करे । बिना राज्य की इच्छा या संकल्प को अपने 
आधोन किये वह इस लक्ष्य की पूति नहीं कर सकता। अ्रतः ऐसी 
दशा में राज्य के स'कल्य के ऊपर अतर्राष्ट्रीय संकल्प का स्वत३ 
प्रधान होना अनिवाय है। इसी से हमको यह मानना पड़ता है कि 
म्थुनिसिपिल विधान उन्हीं स्व्रयं शिद्ध सिद्धान्त पर बना है जिन पर 
अंतर्राष्ट्रीय विधान | 

एक अन्तिम तक पर भी विचार कर लिया जाय । यह कहा जाता है 
ईके राज्य को एक वैध व्यवस्था मानना इस लिये आसान हद कि राज्य की 
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भावना द्वात ही कुछ ऐसे >यक्तियो का समुद्द या उनकी संस्था सामने आ 
जाती है जो अपने पद के कारण, नागरिकों पर अ्रपने वैध निढशों को लागू 
करने का अधिकार रखते हैं। राज्यों के समाज में इस प्रकार के अधिकार 
की स्पष्टता पाईं नहीं जाती | यदि उसका कोई नियम भंग दो गया तो 
ऐसा कोई नहीं है जिसकी, नियम भग करने पर, व्यवस्था देने की 
प्रत्यक्ष जिम्मेदारी हो, इस आलोचना को घातक मान लेने के पहले यह 
जरूरी है कि हम इससे पैदा होने वाली बातो पर विचार कर लें । 
इसमें यह मान लिया जाता है कि राज्य के कानून उसकी ऐसी संस्था 
द्वारा बनाये जाते हैं जिसको आवश्यकता पड़ने पर व्यवस्था देने (दण्ड 
देने। का अधिकार द्दोता है। पर यह तो वास्तत्र में हबेज और आस्टिन 
ऐसों से प्राप्त प्रभुत्व के प्रचीन सिद्धान्त को स्वीकार कर लेना है 
आर हमने ऊपर यह देख लिया है कि आधुनिक समाज की त्रिष्रम स्थिति 
में ऐसा सिद्धान्त उपयुक्त नहीं बैठता । आज हमको यह पता लगाने की 
कम चिन्ता है कि किस प्रधान शक्ति के संकल्पों के अनुसार नियम बनते 
हैं | इमका यह जानने की अधिक चिन्ता है कि ऐसा कौन सा उपयुक्त 
साधन तथा सूत्र है जिसके द्वारा समाज के जीवन के भिन्न विभागों के 
लिये आवश्यक नियम बनते है | हमारी वतमान रुचि राज्यों के कार्यों के 
विभाजन की ओर है, केन्द्रीकरण में नहीं। इतना ही नहीं । हम यह भी 
पेश कर सकतें हैं कि अंतर्रा्ट्रय विधान के बहुत से नियम, एक राज्य 
के मामूली न्यायालय में साधारणतः तथा स्वाभाविक रूप से लागू 
किये जाते हैं। सन १९९६'में “जमोरा” के मुकदमे में लाड पाकर 
ने जो फैसला दिया था वह साबित करता है कि इस दिशा में वे 
'किंस हद तक जा सकते हैं। यह भी इम पेश कर सकते हैं कि 
अंतर्राष्टीय नियम केवल स्थायी अंतराष्ट्रीय अदालत में हो अाजकल नहीं 
लागू होते बल्कि ऐसा ही, या इसी प्रकार का काम करने वाली अन्य 
सभी सस्थाओं की कार्य की रूप रेखा पर इन फेसलों का प्रभाव बढ़ता 


डी जाता हैं| 


६२ राजनीति प्रवेशिका 


साथद्दी, यह सी प्रकट है कि राष्ट्र परिषद्‌,' चाहे उसका संगठन 
कितनाही अधूरा हो, “अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति?ः क विचार की संस्था के रूप 
में अभिव्यक्ति है। वह जितनी अधिक अवधि के लिये काम 
करेगी, उतना ही इस विचार को दृढ़ रूप देती जायमी। यदि कोई 
सममझौता प्रारम्भ में इस दृष्टि से किया गया था कि लड़ाई छिड़ना रोक 
दे, उसमे विलम्ब करा ठे, तथा इस बीच में सम्भव है कि कुछ ऐस! 
सोचने का मौका मिल जाय जिससे सफलता पूर्वक मध्यस्थता की जा सके, 
वही विचार उत्तरोत्तर ऐसी भावना का रूप ग्रहण कर लेता है जिस मे 
यह परिभाषा बन जाती है कि किसी पक्ष के किस प्रकार के कार्य को 
आक्रमणात्मक अथवा पराधिकार प्रवेश समझा जाय और जो राज्य 
इसकी जिम्मेदार द्वोगी उसे राष्ट्र परिषद्‌ के अन्य सदस्यों की शत्र ता 
मोल लेनी पड़ेगी । गास्तव में किसी रूप में सामूहिक निर्णय के भाव 
पैदा हो गये हैं | तर्क का या विवाद का किप्रय केवल यही रह गया है 
क्रि व्यवहारिक रूप में सामूहिक निशुंय उपयोग कैसे हो | हर दृष्टि से 
परिषद्‌ के ऐसे “समभोते” या! “निश्चयो” में सयुक्त जिम्मेदारी की 
धारणा मिलती हे---और सदेव यह धारणा केवल मूल रूप में या 
प्रारम्मिक अवस्था की नहीं होती | पर भी साफ है कि राष्ट्र परिषद्‌ 
की कौसिल यदि किसी मत्रिमण्डल् की तरह नहीं तो ऐसी संस्था के 
रूप, में अवश्य काम करती है जितकी नियम बनाने वाली अन्य 
सस्थाओ से महत्वपूर्ण समरनता है! परिषद्‌ के निर्णयों से ज़नमत 
प्रत्यज्षतः काफी प्रभावित होता है। अतर्राष्ट्रोय अदालत के कार्यों 
का भी ऐसा. ही प्रश्नाव होता है। प्रथम मह्ययुद्ध से प्राप्त बसीयत् 
(अभिशापों) के कारण परिषद्‌ के काम में बड़ी बाधायें हैं, फिर भी कम 
से कम यह तो कहा ही जा सकता है कि व्यक्तिगत राज्यों को अति की. 
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गा हे 


-* १. जिस रुूमय' यह ग्रथ लिखा 'गया' था, राष्ट्र परिषद (लीग आरा 
नेशस) थी, अन्न मित्र राष्ट्र परिषद्‌ (यूनाइटेड नेशस | है | 
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रोक थाम के लिए दुनियाँ के लोगो की आँखें उसी की ओर देख रह हैं। 
उसके वैज्ञानिक तथा सामाजिक सेवा के कार्य के सम्बंध में न्यायपूबक 
यह कद्दा जा सकता है कि आज अगर वे काम न हुए होते तो संसार 
कही श्रधिक लाचार और गनन्‍्दा' स्थान होता | यदि वे काय बन्द हो 
जॉँय तो उनको खोजकर लाना ही पड़ेगा। कायरता तथा हिच- 
किचा|हट के कारण परिषद्‌ की बड़ी हानि हुई है। रूस तथा संयुक्त 
राज्य अमेरिका का उसका सदस्य न होता भी बड़ा हानिकारक हुआ 
है | सबसे ऊपर, इसने अपनी रचना में ही, कार्य प्रणाली के उन 
दोपो के कारण हानि उठाया है जो राज़्यो की मर्यादा बनाये रखने 
के लिये रहने दिये गये थे | किन्तु इन कमजोरियों और अडचनों के 
होते हुए भी, इस प्रकार के सगठन की आवश्यकतः ओर महत्ता के 
विष्रय में सन्देह करना कठिन है। इसके इतिहास के प्रथम दस वर्ष 
स,फ तौर पर यद्द दिखलाते हैं कि राजनैतिक संस्थाओं के इतिहास 
में यह सस्था एक निणुयात्यक पग्न है। 


शक 

या तो राष्ट्र परिषद्‌ अपना अविक विकास करे था वह नष्ट ही 

हो जायगी | यह तभी विकास करेगी जब्न व्यक्तिगत राज्यों के अधि- 
कारों पर लगातार रोकथाम करती रहेगी | इसके सफल विकास के 
लिये यह आवश्यक है, संलग्न है कि जिन विषयों पर अपनो प्रेरणा 
के अनुसार नियम बनाने का अ्रधिकार स्खते हैं, उन विषयों के अधिक- 
तम व्यापक क्षेत्रों में नियंत्रण रखने की अपनी शक्ति को बढ़ उत्तरों* 
तर अभिव्यक्त करती रहे। अंतर्राष्ट्रीय समाज में, सबसे सम्बन्ध रखने 
बाले मामलों में राज्यों का व्यवहार करने के तरींकों को बतलाने का 
घिकार परिषद्‌ का हीं होगा।ऐसे कम से कम कुछ मामले तो 
साफ़ जाहिर है [ युद्धकी धोषणा करने का अधिकार, स्रहदों का 





*, यह पुराने मित्रे राष्ट्र परिषद्‌ के लिये है 
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स्पष्टीकरण, अख्तर शस्त्र रखने की मर्यादा, चंगी को दीवाल, एक 
देश से दूसरे देश में जाकर ग्सना, पिछड़ी हुई जातिथों का संरक्षण 
ये सब ऐसे मामले है जिन पर अधिक समय के लिये व्यक्तिगत राज्यों 
का पूरा अधिकार नहीं रह सकता | और एक तरह से, यह भी कम 
महत्व को बात नही है क्रि परिषद्‌ के सदस्य राज्यों को अ नी सौंधियों 
को चरिताथ करने ( काम में लाने ) तथा उपयोग बनाने के लिये, 
परिषद की राज़धानी जेनेवा में ही रजिस्टर कराना पड़ता है--दर्ज़ 
कराना होता है । परिषद को छाया में ही उन पर हस्ताक्षर होते हैं | 
इन सधियों के प्रति परिषद्‌ की स्वीकृत होनी चाहिये । हम नन्‍्याय- 
पूवंक यह कह सकते हैं कि अब ऐसा युग आ रहा है जब कि ऐसी. 
संधियों के तत्व को परिषद्‌ द्वारा स्वीकार कराना ही होगा यदि 
उनको अतर्राष्ट्रीय विधान की मर्यादा के समान, सन्नके लिये मान- 
नीय बनाना है । 

किन्तु, यह कहना कोई हवाई बात नहीं है कि ऐसी बातें सम्यता 
के उस युग का प्रारम्भ काल हैं, अन्त नहीं, जिसे हम काफी वेदना 
उठाने के बाद, अ्रवश्य ही देखने का सौमाग्य प्राप्त करेंगे। विज्ञान 
तथा उद्योग धंधो की उन्नति में तीन बातें पैदा हुई हैं --(१) समाज 
में चीजो को खरीदने की शक्ति समान रूप से विभाजित न होने के 
कारण, उत्पादन-शक्ति उपयोग की शक्ति के बहुत श्रागे बढ़ गई है। 
इसका फल यह हुआ है कि आधुनिक उत्पादन-कला से उत्पत्ति 
करमे वाले राज्य निर्यात के लिये विदेशी बाज्ञार प्राप्त करने की 
भगीरथ प्रतिस्पर्द्धा में लगे हुये हैं और साथ ही दूसरे, इनको अनायास 
ही अपने देश के जीबन-निर्वाह की मादा को कम उन्नत देशों की 
प्रतिस्यद्धो बचाना पड़ता है। जल्दी या देर-“में, ऐसी परिस्थिति का 
यह अनिवार्य परिणाम दोने ही- वाला है कि विश्व के कच्चे द्वी माल 
पर, बिक्री के तरीकों पर तथा मजदूरों की जीवन-मर्यादा पर अन्तर्राष्ट्रीय 
नियत्रण हो जाय । महायुद्ध रोकने के लिए बनी हुई शक्ठ्र परिषद्‌ 
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ऐसी संस्था को, इसी मंतब्य के कारण महायुद्ध के मूल कारणों को 
भी सुलसाना होगा--ओ्ओर यह मूल कारण वास्तव में आथिक है। 
तभी वह अपने लक्ष्त् को प्राप्त कर सकेगी। उसे इसके भी आगे 
जाना दोगा | आधानक संसार में व्यक्तिगत राज्य क। अपनी मनमाना 
अर्थनीति (मुद्रा नीति। चलाने के कारण जो गडबत्ड़ी पैदा हाता है, 
उतना और< किसी एक कारण स नहीं। सयुक्त राज्य अमेरका की, 
राजधानी वाशिगटन ने यदि विदेशो का मुद्रा उवार दने को नीति 
में सुदर-ब्यापी प्रतिबन्धच लगा दिये तो उुसार भर म चीजो क मूल्य 
में घातक कमी हो जायगी--मूल्य बुरी तरह स गिर जायगा। पेरिस 
में स्वण की अ्रसावधानी स एकत्रित राशि के कारण जापान तथा 
दक्षिण अ्रमेरिका म घोर बेकारी फेंल सकती है। यह समझ लेना 
साधारण बुद्धि का बात है क्रि बासले में स्थापित “बेक आफ इंटर 
नेशनल संब्लमेश्ट” एक एस। केन्द्रीय मुद्रानीति की योजना का 
श्रीगणेश हे जिसके आधीन सब राज्य उसी प्रकार स होंगे जैस 
इज्जलएड से ज्वायेण्ट स्टॉक बेंक, “/बक आफ़ इज्जलैण्ड”! के आधीन 
है | अन्यथा, श्राधनिक आआथक दशा में, एक राज्य का दूसरे राज्य. 
के ग्रति जो आप स आप निर्भरता पैदा होगई है, उसमें कसी एक 
राज्य की भूल तथा मृखता क॑ कारण ऐसी व्यवस्था, पैदा हो जायगी 
जो देखने, म॑ शायद उतनी न मालूम पड़े, पर उसका परिणाम, 
सद्‌ १९१४ के मश्गायुद्ध से उत्पन्न दशा के समान ह्वी कठोर होगा । 

' परिषद्‌ के विकास की एक दूसरी क्ितिज से भी कल्पना की जा 
सकती हैं । अ्रमी तक ऐतिहासिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, 
प्रन्तराष्ट्रीय विधान ने, निजी! तौर पर उसके सरक्ृण का पात्र ढोने का 

दावा करने वाले व्यक्तिगत स्वत्वों से बड़ी, बुद्धिमानी के साथ बहुत 
ही कम सरोकार रखा है| यदि पराये राज्य विदेशी होने के नाते 
उन्हे कुछ पीड़ा पहुँची: है तो उसकी दवा के लिये उनको अपने राज्य 
की ओर देखना चाहिए | यदि अपने ही राज्य में उसके प्रति अन्याव . 
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हुआ है तो श्रन्तर्राष्ट्रीय विधान उसे “घरेलू मामला?” कहकर अपने 
विचारणीय विषयों से परे मानता है। यह बतलाया जा चुका है कि 
"राज्य स्वयं प्रभ्ु स'त्था है । इस लिये इस दशा में, उसके निश्चयों के 
ओचित्व पर प्रश्न करने का किसी को अधिकार नहीं है | 

अस्तु, इन विषयों में यह असम्मव नहीं है कि इम एक नये युग के 
द्वार पर खड़े हैं | ऐसा कोई सैद्धान्तिक कारण नहीं है कि याद समुचित 
विधि बन जाय तो किसी पराये देश के अन्यायपूण काय से पीड़ित 
या विदेशी स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय अदालत के सामन न्याय माँगने का 
अधिकार न रखत। हो | हाँ, यह अवश्य है कि उसे अपना मुकदमा 
ही नहीं साबित करना हैं बल्कि यह भी सबूत देना होगा कि उसे पीड़ा 
पहुँचाने वाले राज्य मे प्रचलित सभी व्यवध्था के अनुसार वह अपने , 
अति अन्याय का प्रतीकार न प्राप्त कर सका। फिर कोई कारण नहीं 
हैं कि यदि किसी नागरिक को, किसो राज्य में, वह अधिकार भोगने 
को नहीं मित्नता जिसके व्रिषय में बह राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधान से 
प्रण बद्ध हो छुका है, तो वह दोषी राज्य को किसी' अन्तर्राष्ट्रीय 
अदालत के सामने अपने, कार्य की सफाई देने के लिये खींच न ला 
सके। उदाइरण के लिये, सन्‌ १९१९ को संधि के अज्ुतार यहूदियों 
को यह संरक्षण आम्त हुआ था क्रि किसी राज्य में उनके प्रति भेद भात्र 
करते वाला क़ानून नहीं बनेगा। ऐसा कौन सा सिद्धान्त है कि यदि 
रुमानिया या हंगरी में कोई . यहूदी यह .सप्रवित कर सके कि किसी , 
नियम द्वारा उसकी विशेष हानि हो रही है और उसे शिक्षा का अवसर 
नहीं मिलता तो बह अन्तर्राष्ट्रीय अदालतों का संःक्षुण नहीं प्राष्त 
कर सकता | जितना ही हम इस विचार को! उन्नत करेगे कि अन 'रंष्ट्रीय 
वधान्र व्यक्ति की रक्षा के लिये है, उतना दी जह विधान ब्यक्तियों 
के-लिए झधिक, माननीय शक्ति ,ग्रापष्त करेगा। हमारे सामने जो 
समस्‍यायें हैं उनको देखते हुये अल्तर्राष्ट्रीय दशड,विश्वान्न की नितान्त 
अग्वश्यकता है । जितना ही अन्तर्राष्ट्रीय स'राठन बढ़ता जप॑थगा 
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इसकी जरूरत बढ़ती जायगी। ठीक जैसे अपनी अदालतों में राज्य 
अपने नियमों के लिये उत्तरदायी है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, 
जितना द्वी अधिक सीमा में उसकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, उतना ही उसके 
कार्यों के प्रति सम्मान बढेंगा | 
इस समीक्षा से उतन्न होने वाली बातों पर भी विचार करना उचित 
" होगा। सौ वर्ष पूर्व ऑँस्टिन ऐसे परिडतों को राज्य की सीमा तक ही 
विधान को व्याख्या करना जितना स्वभात्रिक था, उतना ही असम्भमव 
था, मध्य युग के विचारकों का सावभौमिक सत्ता के अतिरिक्त और 
किसी ग्रकार के राज्य की कल्पना करता । आऑँस्टिन की दुनियाँ में, 
राज्य मानवी स स्थाओं के विकास की पराकाष्ठा थी । प्रतिदवन्दता (एक 
राज्य की दूसरे के साथ) ही उसका नियम था | १८वी शताब्दों में .यह 
उदार भावना फेली हुईं थी कि “संसार में जो कुछ होता है भले के 
लिये ही होता है । ” उसी भावना से ऑस्टिन-मत की अतिद्वन्दिता के 
पीछे यह माव,था क्रि यदि हम प्रकृति की निस्‍्सीम बुद्धिमता पर केवल 
भरोसा रखें तो वह स्वयं अन्ततः इरेक चीज को सदह्दी रास्ते पर ले आती 
हैं| प्रसिद्ध विद्वान ऐड़म स्मिथ. ने भी जिस अद्श्य शक्ति का उल्लेंल 
किया है, वह भी “जो कुछ होता है, भले के लिये द्ोता है” को जो 
'भावना की प्रसादि है.। यही प्रवृत्ति ब्रेंथस के उस मौलिकवाद के पीछे 
है, जिसके अलुसाए सभी सामाजिक बुराइयों: को दूर करने का एक मात्र 
जड्पाय “ठीके की-+-साकैदारी की स्वतत्ता” माना गया हैं | जनता को 
खिलन्निकार है कि ज़ाब, जेंसा, ज़िस प्रकार उचित समके अपने शासब्न 
का अबंध करे। यही भावना डेगल ऐसे पश्डित को. भी यह कहने के 
लिये प्रेरित क्र सकी कि सनव के ऐलिहासिक विकास से हमको यही. 
'मसीइत मिल्नती-दे (कि जितनीः स्वतंत्रता, प्रगस दो सकी हे, उससे मी. 
अधिक प्िलती वाहिये । 
इस़री दुनियाँ झाज' दूसरे तरूई कौ है । आज इम.राफ्ट्रोयता - के 
पाथंक्‍्य या भेद के, हभान पर अर तर्राष्ट्रीय निर्मरता से प्रभावित 


९८ राजनीति प्रवैशिका 


होते हैं। प्रतिदन्दिता का गुण नहीं, सहयोग को आधश्यकता हमें 
आकर्षित करती है| श्ररिस्तू का विचार था कि पड़ोधी राज्यों के साथ 
शान्ति पूर्ण तथा मेल जोल का सम्बंध रखकर कोई भी राज्य अपनी 
अवश्यकताओं को स्वय॑ पूरा करता हुआ जीवन व्यतीत कर सकता है । 
आज हमने यह सीखा है राज्य का स्वय-सम्पूर्ण जीवन हों नहीं सकता। 
वह केवल ऐसे महान समाज का अ'ग है जिसमें जीवन के हर पहलू 
की श्रावश्यकतायें एक दूसरे से बेंधी हुई हैं.। अब हम यह देख रहे ई 
कि जब तक मानव में आर्थिक बेंटवारे की समान शक्ति न हों “सामे- 
दारी की स्वतत्नता” का उसके लिये कोई अर्थ नही होंता । पुराने जमाने 
भें जिस प्रकार अपने ही राज्य में कुछ व्यक्तियों का विरोधी रहना 
भयानक समझता जाता था उसी प्रकार आज, “सर्ब-प्रभु? राज्य की 
अलग सत्ता भयंकर समकी जाती है। हमको समाज के कार्यों के सम्बंध 
में ऐसा व्यवद्दारिक सिद्धान्त बना लेना चाहिये जिसमें शक्ति का 
संगठन या विभाजन इस रूप में हो कि जिन साधनों के द्वारा हमें बाध्य 
होकर काम करना या लेना पड़ता है, वे उसी सिद्धान्त के लक्ष्य की 
पूर्ति करने वाले हों। अ्रब यह प्रकट हो गया हैं कि समाज के किसी एक 
झग के हाथ में, बिना किसी बंधन के अ्रपनी अ्क्ल से काम , करने के 
लिये ऐसी शक्ति दे देना श्रच्छे जीवन के साथ मेल नहीं खाता । 
श्राज के तीन सौ वर्ष पूर्व जिस प्रकार रोमन कैथोलिक समुदाय में 
मिर्जाघर का प्रभुत्व था ओर पुरानी चाल क्रो चीज बन कर समाप्त 
हो गया, उसी प्रकार आज के संसार में राज्य का प्रभु प्राचीन 
प्वरिषाटी की समाप्त वस्तु है। 

हम राज्यों के परस्पर सम्बन्ध को असंगरठित' रूप में नहीं! रहने 
दे सकते। और ज्यों ही हम इनके संगठन की कल्पना करते हैं; यह 
स्पष्ट है कि राज्य के प्रभुत्व का अर्थ अराजकता होगी। वह अपने 
घरेलू मामलों की देख रेख'करें, पर दूसरे राज्यों से सम्बंध रखने वाले , 
विधन्नों “में: मनमानी कऋरने का अधिकार उसे नहीं दिय। जा सकता + 
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ग्राज की हमारी परिस्थिति में हम राजनीतिक समस्याओं को ऐसी स्वा- 
भाविक दृष्टि से देखेंगें जिसमें राज्य महान समाज का एक प्रान्त मात्रा 
है | अतः हमें इस पर जोर देना पड़ेगा कि उसके (राज्य के) नियम 
उसकी सीमा के भी आगे, सुदूर-व्यापी हितों के आगे नियन्ति हैं 
और उन्हें ध्यान में रखकर ही बनाये जा सकते हैं| हम यह कह 
सकते हैं कि ऐसे मद्दान समाज को स'गठित करना तथः उसके व्यापक 
क्षेत्र को नियंत्रण में रखने वाली उपयुक्त संस्था की रचना बहुत 
ही बड़ा और कठिन कार्य है। किन्तु, इस प्रयास की सफलता के 
लिये केवल यही आवश्यक है कि ६म इसी दृष्टि से, इस सम्ब'ध में 
बराबर विचार करते रहें । हमारे चित्त में यह बात जितनी ह्वी बैठतीं 
जायगी कि राज्य का प्रभुत्व एक बीते हुए ऐति.सिक युग की बात 
थी, उतना द्दी हम अपने नये वातावरण के उपयुक्त विधान शार्त्र 
की रचना की बात सोचेंगे। प्राचीन जगत का वर्गीकारण या श्रेणी 
विभाजन को लेकर नया संसार जीने की आशा नहीं कर सकता | 
दूसरी तरफ, यह भी संभव है कि अपधर्राष्ट्रीय संगठन की इमारी 
चेष्ट। भज्ध हो जाय | जिन संस्थाओं ने श्रधिकार का अपहरण कर 
लिया है, ते आसानी से अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगी। जिनके: 
दिमाग में, इस सम्बंध में पेदा होने वाले झूगड़ों की आशंकार्यें 
भरी हुईं हैं---जैसे आशिक बैग, विवाद, जातीय- विद्ग ष, राष्ट्रीय 
तथा धार्मिक दंषों और करूगड़ों की भी सम्मावनायें आतंक्रित कर 
रही, हैं , वे यदि यह सोचें कि विश्व में शान्ति की सम्मावना शअत्यँतत 
दी कम है, तो उनका ऐसा सोचना क्षम्य है। निरस्त्रीकरय के: 
सिद्धान्त की हम केवल ज़बानी दिमायत करते हैं, हम सचमुच में अपने 
को निरस्त्र नहीं करते | जिन राज्यों पर इमारा अधिकार है, उनके 
विषय सें “बरोहर” मात्र के सिद्धान्त की हम दुद्दाई देते हैं पर, इम 
वास्तव में पुसने औपनिव्रेशिक शासन को तरह उन पर अ्रधि- 
कार जमाये हुए, हैं| हमारे इस युग की सबसे छातक ज्ञत है आशिक 
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राष्ट्रीयता के पुराने सिद्धान्त का पुनंजन्स | रुस का उदाहरण लीजिये, 
जागत पूर्वी देशों को देखिये, उन अल्पमत वालों की तीज्र राष्ट्रीयता, 
जो किसी दूसरे राज्य में मिला दिये जाने के कारण अपने को अ्रप- 
सानित समझते हैं, अमेरिका की सामूहिक-उत्पादन को नवीन प्रणाली 
से उत्पन्न घोर साम्राज्यवादिता--इन सब की ओर दृष्धि डालने * 
से इम यह सोच नहीं पाते-या ऐसा सोचने में रकावट होती है कि 
विश्व का अ्रकाट्य नियम है “प्रगति”? करते रहना। स्वतंत्रता तथा 
सुख है कह जब तक हम उनको न बतावें। स्वतंत्रता तथा सुख होगा 
कैसे जब तक हम शान्ति से रहना न सीखें | हमें यह सोचना सीखना 
होगा कि इस दिशा में जो कुछ कार्य होगा, वह रचनात्मक दुष्कर 
प्रबल है ओर उसमें उतना ही महान त्याग करना होंगा तथा खतरे 
उठाने होंगे, जितना किसी महायुद्ध में। इसके प्रति (विश्व समाज के 
लिये) अपना अधिकार प्रभाणित करने के लिये इमें उसका मल्य 
चुकाने के लिये तय्यार रहना होगा ।॥ 

ऐसा आश्वासन किखी को नहीं दिया जा सकता कि हम सफल 
होगे | लक्ष्य का मार्ग जानते हुएऐ भी, हग मागे की कठिनाइयों से 
घबड़ाते हैं। ऐसे भी कम लोग नहीं हैं--ओऔर इनमें से अधिकाँश 
बड़े शक्तिशाली लोग हैं जो जोरदार शब्दों में इमारे इस लक्ष्य को 
अस्वीकार कर रहे हैं । पर, लक्षय-की--पूत्ति के लिये हमारे भद्दान 
राज्य को विनम्र होना होगा, धनी वर्ग को त्याग करना पड़ेगा। 
बिना त्यायपूर्ण हुए इस स्वतंत्र नहीं रह सकते, और न्याय का' मूल्य 
है समानता । ऐसे अनुमान के लिये कोई आन्तरिक कारण नहीं है 
कि. जिनके प्स शक्ति है तथा जो उसका उपयोग कर रहे हैं, वे 
जिन आदशों से सहमत नहीं हैं, उनके लिये अपनी शक्ति को छोड़ 
देंगे । यदि वे अपने अधिकार को कायम सखने के लिये ' लड़तें हैं 
तो उनके लिये सफलता .की ओंर' भी सम्मावना तोः है ही। बदिं वे 
जीत' जाते हैं; जैसी कि इंटली के (धुसोलिनी काल के) इतिहास 
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से प्रकट होता है तो राज्य के भीतर अत्याचार तथा बाहर अराजकता 
के पूरे लक्षण प्रकय हो जाते हैं, यदि वे द्वार जाते हैं, जो कि रूस के 
इतिहास से स्पष्ट है, तब भी कोई अन्य लक्षण नहीं दिखाई पढ़ते | 
शान्ति की विजय शान्ति के प्रति--तीत्र तथा व्यापक इच्छा पर निभर 
करती है | इस इच्छा की तीव्रता तथा व्यापकता के लिये आवश्यक 
है कि शान्ति से उत्पन्न होने वाले फल के सम्ब'ध में सबका सवा 
ओर हित भी एक ही हो | न्याय-कार्य के लिये बलिदान हो जाने की 
भावना मानव-स्वसाव का अद्भ नहीं बन पाई है। अपना विचार 
भिन्न होने पर, हमने दूसरों के विचारो के प्रति सहिष्णुता नहीं सीखा है | 
हमारे आज के रणड़े पुरानी साम्प्रदायिक लड़ाइयों की तरह ही कट्ठ 


होते हैं केवल उस सामभ्प्रदायिकता का तत्व बदल गया है। 
हमारे ऐसी पीढ़ी को, जिसका पैर खाई के बहुत निकट हे, 


अपने भविष्य के विषय में ग्रशावादी होने का अधिकार नहीं है। 
उसे सनन्‍्माग मालूम होने से ही यह साबित नहीं होता कि वह सन्मागें 
पर चलेगी ही । देखने में यह चीज्ञ चाहे कितनी विपरीत मालूम पड़े-पर 
इसी में हमारी सबसे बड़ी आ्राशा सन्निहतत है। हमारे चारो ओर के 
खतरे इतने स्पष्ट और शीघ्र हैं कि हम नयी बातें ढेंढने और उनका 
प्रयोग करने के लिये बाध्य हैं। बड़े दुःखान्त अनुभवों से हमने आधु- 
निक सभ्य स्वभाव की दुच्न लता को पहचाना है। स्थात्‌ हमने यह 
भी जान लिया है कि इनको शक्ति की परीक्षा पुनः लेने में क्या 
भय है। केवल इतना ही ज्ञान हो जाने से कि यदि कोई व्यापक 
'सघर्ष फिर हुआ तो सभ्यता की प्रसादि अत्तीत को स्सघृति मात्र भीन 
रह जायगी, इमारे चित्त की प्रवृत्ति में परिवत्त न हो जायगा ओर इस 
सत्य तथा न्याय को कोरा, खोखला आदर्श मात्र ही न समसेंगे। अन्तत्त:, 
सद्‌ जीवन के प्रति सबका समान स्वार्थ हो सकता है, और उसकी 
आपत्ति में जो कठिनाई हैं, उसी के द्वारा उसके सौन्दर्य की अनुभूति हो ' 
सकती है | 


कं 





